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प्रकादकीय 


भारतीय संविधान में निर्धारित अवधि के भीतर हिन्दी को राजभाषा के 
गौरवपूर्ण पद पर आसीन करने और उसे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के विविध 
विचारों को प्रकट करने का सक्षम साधन बनाने के लिए इस बात की नितान्‍्त 
आवश्यकता है कि हिन्दी में सभी विपयों के उपयोगी और प्रामाणिक ग्रन्थ 
प्रकाशित किये जायें। कितने ही लेखक और प्रकाशक इसके लिए प्रयत्नशील है 
किन्तु यह कार्य जितना ही महत्त्वपूर्ण है उतना ही विजश्ञाल एवं जटिल है, इसी 
से उत्तर प्रदेशीय सरकार ने भी कुछ सीमा तक इसमें अंशदान का निश्चय किया 
है। हिन्दी समिति के तत्त्वावधान में उसकी ओर से जो ग्रन्थ-माला प्रकाशित 
हो रही है, उसमें अनेक विद्वानों ने सहयोग प्रदान करने का वचन दिया है। 
इसी के परिणामस्वरूप हम अभी तक २७ ग्रन्थ प्रकाशित कर चुके है तथा 
पचासो अन्य ग्रन्थों का प्रणयन शी ध्र समाप्त हो जाने की आशा है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ हिन्दी समिति ग्रल्थ-माला का २४ वाँ पुष्प है। इसके लेखक 
श्री राघवेन्द्र सिह गाड़रवाड़ा (मध्यप्रदेश ) के निवासी हैं, जो राजनय के अच्छे 
जानकार एवं विद्वान हैं। इसी विषय में आपने एम० ए० पास किया था और 
उसके बाद भी इसका गंभीर अध्ययन करते रहे है। आपने बड़े परिश्रम से यह 
पुस्तक लिखी है और एक कठिन विषय को यथासंभव सरल भाषा में सम- 
झाने का प्रयत्न किया है। हिन्दी में अपने विषय की यह पहली पुस्तक है। 
अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषाओं में भी इसकी जो पुस्तकें उपलब्ध है, उनमें भारत 
की बहुत कम चर्चा मिलती है। विषय के सम्यक्‌ विवेचन के साथ साथ भार- 
तीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने तथा भारत की स्थिति समझाने का भी प्रयास 
आपने किया है और यही इसकी विशेषता है। भारत के स्वतंत्र हो जाने से 
हमारे लिए अब राजनय का ज्ञान प्राप्त करना जैधिक आवश्यक हो गया रहे । 
आशा है, इस दृष्टि से यह पुस्तक सामयिक होने के साथ-साथ पाठकों के लिए 
' उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक भी होगी। 
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अपनी ओर से 


हम अब स्वतन्त्र राष्ट्र के निवासी हैं और हमने अपने संविधान में हिन्दी 
को राजभाषा के उच्च व सम्माननीय पद पर आसीन करने का निदरचय भी कर 
लिया है, किन्तु हिन्दी के आलोचकगण उस पर यह आरोप लगाते हैं कि हिन्दी: 
साहित्य सम्पन्न नहीं है और हिन्दी भाषा का शब्द-कोष भी ऐसा नहीं है कि उसमें 
आधूनिक यूंग के नूतन विषयों की विचार-धारा को समुचित रूप से व्यक्त किया 
जा सके। ऐसे विषयों में से “राजनय” (डिप्लोमैेसी) भी एक ह | यह 
आलोचना कहाँ तक उचित है, इस विवाद में पड़ना किसी के लिए हितकर न 
होगा। अच्छा तो यह है कि हम सब हिन्दी भाषा और साहित्य को त्रुटिहीन 
तथा अधिकाधिक सम्पन्न बनाने में योग दें, तभी राष्ट्र-सेवा और राष्ट्रहित हो 
सकेगा । इसी दृष्टिकोण से मैंने इस कठिन कार्य की दिशा में यह अपने ढंग 
का लष्षु प्रयास किया है। चूँकि अब भारत एक पूर्ण स्वतन्त्र देश है और अन्त- 
रष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से जागरूक रहना उसके लिए आवश्यक हो 
गया है, इसलिए राजनयिक मामलों पर खुले मस्तिष्क से हमें विचार करते 
रहना पड़ेगा। तभी हम अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की गति-विधियों को परख 
सकेंगे और स्वतन्त्र रहकर जीवित रह सकेंगे। 

जहाँ तक मुझे पता है, राजनय पर अभी तक हिन्दी में कुछ भी नहीं 
लिखा गया है, इसलिए मेरी कठिनाई और भी अधिक हो गयी हैं। अभी तक 
इस विषय का अछिकांश साहित्य अंग्रेजी या फ्रेंच भाषाओं में है और उसका 
दृष्टिकोण भी पाइ्चात्य ही है। उसमें एशियाई देशों, विशेषकर भारत, के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं लिखा गया हँ। इस बात॑ का इस पुस्तक में यथागक्ति 
ध्यान रखा गया है। फिर भी भारतीय “राजनय” स्वयं एक ऐसा विषय है 
जिस पर गंभीर खोज के बाद स्वतन्त्र ग्रंथ लिखा जा सकता हैं । 

इस पुस्तक के लिखने में जिन ग्रंथों से सहायता ली गयी है उनके नाम 
अन्त में दी हुई “ग्रंथ-सूची' (बिब्लिओग्रैफी ) में दिये गये हैं। यह स्वाभाविक 
ही हैं कि उनमें अधिकांश पादचात्य लेखकों की क्ृतियाँ हैं। 


बन पेज 


इस पुस्तक में जो हिन्दी पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त किये गये है उनके लिए 
मैने ग्रंथ-सूची में दिये गये हिन्दी-संस्क्ृत आंग्ल गब्द-कोषों एवं भारतीय 
संविधान (हिन्दी संस्करण) के अतिरिक्त अन्य फुटकर साहित्य से महायता 
ली है । इनमें से भी मैने उन्हीं शब्दों को लिया है जो अंग्रेजी पारिभाषिकों के 
ठीक अर्थ को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक उपयुक्त जँचे है। मैंने हिन्दी समाचार- 
पत्रों में प्रचलित कूटनीति' शब्द तथा भारत के संविधान (हिन्दी संस्करण ) 
में प्रयृकत “राजनय” शब्द, दोनों के स्थान पर 'सामनीति” शब्द को ही अधिक 
उपयुक्त समझा था और ऐसा करने के कारण प्रथम अध्याय में ही बता दिये 
हैं। आशा है कि वे पाठकों को तकंसंगत और उचित जेंचेंगे। किन्तु फिर भी 
इस पुस्तक में सामनीति'” शब्द का प्रयोग न करके “राजनय' शब्द का ही प्रयोग 
इसलिए किया गया है कि उसे भारतीय संविधान के हिन्दी संस्करण में अपना 
लिया गया है। 

एक यात और हैं, अंग्रेजी का 'डिप्लोमैसी” शब्द अनेकार्थक है, वर्योकि 
दीर्घकालीन प्रयोग के कारण उसके साथ कई बाह्य और अनावश्यक अर्थ जुड़ 
गये है। किन्तु हिन्दी भाषा के लिए यह विषय नवीन होने के कारण 'सामनीति” 
अथवा 'राजनय” दाब्दों से वे सब अर्थ प्रकट नहीं होते । इसलिए इन अन्य 
अर्थो के लिए यथास्थान अन्य उचित शब्द ही प्रयुक्त किये गये हैं । 

पुस्तक की भाषा यथासंभव सरल रखी गयी हैँ ताकि वह अधिक से अधिक 
पाठकों तक पहुँच सके और रोचक भी प्रतीत हो सके । 

अन्त में उन सब महानुभावों का, जिनका जाने-अनजाने सहारा लेकर 
मैंने हिन्दी-भाषा-क्षेत्र में चलते का यह नवीन ढंग का प्रयास किया है, में हृदय 
से आभारी हूँ । श्री कन्छेदीलालजी गुप्त, एम० ए० बी० टी० का मैं विशेष 
रूफ-से क़ृतज्ञ हे जिन्होंने मरे इस कार्य में दिलचस्पी लेकर सुन्दर सुझाव आदि 
द्वारा अपने ही ढंग से मुझे सहायता पहुँचायी | वे सज्जनवुन्द भी जो मेरी 
त्रुटियाँ बताकर मुझे अपने ज्ञान के द्वारा नवीनतर सुझाव देंगे अथवा नवीन पथ 
प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे, सदेव मेरे तथा हिन्दी भाषा प्रेमियों के धन्यवाद 
के पात्र रहेंगे। 

हे -“लखक 


१ 
राज्य का स्वरूप 


परिभाषा 


संधिवार्ता के कौशल्पूर्ण प्रयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की व्यवस्था 
और निर्वाह को राजनय कहते हैं। 

अंग्रेजी में इसे डिप्लोमेसी' कहते हैं। हमारे देश के संविधान के हिन्दी 
संस्करण में इसके लिए 'राजनरय शब्द प्रयुक्त किया गया है, किन्तु हिन्दी पत्रों 
में इसके लिए कूटनीति' शब्द प्रयुक्त किया जाता है। श्री डा० रघुवीर ने 
अंग्रेजी के 'डिप्लोमेसी' शब्द के लिए अपने प्रशासन शब्दकोप' तथा बुहत्‌ 
आंग्ल-हिन्दी कोष” में अंताराज्य नीति' कूटनीति' तथा 'राजनय' शब्द पर्याय- 
वाची के रूप में दिये है। चूँकि हमारे संविधान में 'राजनय' शब्द को ही अपना 
लिया गया है, इसलिए इस पुस्तक में भी उसी का प्रयोग किया गया है, यद्यपि 
इस हेतु सामनीति' घब्द की उपयुक्तता भी विचारणीय है। 

१--सर अरेस्ट सैठो (50 76४४ 5७0०७) के अनुसार 'राजनय' 
स्वतंत्र राज्यों के पारस्परिक राजकीय सम्बन्धों के संचालन में बुद्धि और 
चातुर्य का प्रयोग करने को कहते हैं, जो कभी-कभी उनके अधीनस्थ राज्यों से 
उनके सम्बन्धों के लिए भी लाग होते हैं।* 

२--श्री डब्लु०“ऐलीसन फिलिप्स ने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' में 
राजनय को अत्तर्राष्ट्रीय संधिवार्ताओं के संचालन की कला” कहा है ।' 

३--चैम्बस एनसाइक्लोपीडिया में श्री विलियम वारटन मेडलीकाद के 
राजनय-विपयक लेख के अनुसार नित्य प्रति की भाषा में राजनय मानवीय 

६. (०ए्रफलशाशाडंए७ फ्रश8959 छांडदा 090000४7७ए 07. छ०४४प७४ 
4. “8. छपांत& ६0 79907रक० ए7826806१ (460 70. , 957, , 7« 4)--०फ 
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२ राज्य 


कार्यो के चातुर्यपूर्ण संचालन को कहते है। यहाँ हमारा राजनय के विशिष्टार्थ 
से मतलब है 'अन्तर्राप्ट्रीय कार्यो का संधिवार्ता हारा संचालन ।' 

४--बेब्सटर्स न्यू इंग्लिश डिवशनरी में राजनय की परिभाषा इस प्रकार 
दी है-- 

“(क) राष्ट्रों के मध्य संधिवार्ता संचालन की कला और आचार, जैसे 
संधिय्रों की (बहुधा प्रयुवत की जानेवाली प्रणालियों और रूपों सहित ) व्यवस्था, 
अन्तर्राष्ट्रीय समागम के संचालन का कार्य या कला अथवा ऐसे समागम में कौशल 
या पटुता का प्रयोग । 

“४(ख) लाभ प्राप्त करने के लिए कौशल या पटुता का प्रयोग ।* 

५--आक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार-- 

“४(क) संधिवार्ता द्वारा अंतर्राप्ट्रीय सम्बन्धों के व्यवस्थापनत को राजनय 
कहते है। 

“(ख) राजदूतों तथा दूतों द्वारा अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों के व्यवस्थापन और 
संचालन की विधि।” 

“(ग) राजनयज्ञ का कार्य अथवा कार्य-कौराल ।* 
बोलचाल की अंग्रेजी भाषा में दीर्घधकालीन प्रयोग और बोरूचाल की 
लापरवाही के कारण “डिप्लोमेसी” शब्द के कई भिन्न और मजेदार अर्थ भी 
प्रचलित हो गये हैं, जैसे--बैदेशिक नीति, संधिवार्ता, संधिवार्ता संचालन की 
प्रक्रिएएँ और उपकरण, विदेश-विभाग की एक - 77 .-४-"७ और छलकपट- 
पूर्ण ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय संधिवार्ता का संचालन । सौभाग्य से हिन्दी भाषा के 
लिए यह विषय नया होने के कारण 'राजनय' शब्द के ऐसे विभिन्न और विचित्र 
अर्थ रूगाये जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये अर्थ तो दीर्घकालीन उपयोग 
के कारण कालान्तर में जुड़ ग्रये हैं। 

: वेदेशिक नीति और राजनय में परस्पर अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध होने के 
कारण दोनों के विषय में सम्भ्रम होने की भी बड़ी सम्भावना है। अर्थात्‌ एक 
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राजवय का स्वरूप नर 


गब्द दूसरे के लिए असावधानी के कारण प्रयुक्त किया जा सकता है। इसलिए 
इन दोनों में जो अन्तर है उसे समझ' लेना आवश्यक है। किसी भी राज्य 
का विदेश विभाग दो रूपों में कार्य किया करता है। एक तो, वैदेशिक नीति 
का निर्धारण और दूसरे उस नीति को कार्यरूप में परिणत करना। वैदेशिक 
नीति में उन मूलभूत सिद्धान्तों का निरूपण रहता है जो सामान्यतः समस्त अन्य 
देशों और विशेष कर प्रत्येक अन्य देश से पृथक्‌-पृथक्‌ सम्बन्धों की स्थापना और 
उन्हें बनाये रखने में दृष्टिगत रखने पड़ते हैं। राजनयज्ञों को इन्हीं सिद्धान्तों 
के आधार पर अपने कतंब्यों का निर्वाह करना पड़ता है और यही राजनय का 
कार्यक्षेत्र है । 
अंग्रेजी का 'डिप्लोमेसी' शब्द 

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के व्यवस्थापन या संचालन के अर्थ में डिप्लोमेसी 
गब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में ऊगभग १५० वर्षो से ही प्रचलित हुआ है । 
सन्‌ १७९६ में एडमण्ड बक ने सर्वप्रथम इस अर्थ में इसका प्रयोग किया।' 
यूरोप में भी अठारहवीं श्दी में ही इस शब्द का उपर्युक्त अर्थ में प्रयोग होना 
प्रारम्भ हुआ। इसके पूर्व लैटिन भाषा के रेस डिप्लोमेटिका' (॥२८$ 090- 
77907८9 ) अर्थात्‌ राजनयिक कृत्य, (70/[2/077280 3057०85) शब्दों का 
अथ होता था; राज्याभिलेखागारों या अधिकार-दायक पत्रों विषयक कर्म ।* 

'राज्याभिलेखागारों अथवा अधिकारदायक पत्रों विषयक कर्म कैसे 
और क्‍यों इस अर्थ में डिप्लोमेसीी और डिप्लोमेटिक' शब्दों का प्रयोग प्रारम्भ 
हुआ, इसकी कथा भी बड़ी रोचक है जो डिप्लोमेसी शब्द की व्युत्पत्ति से सम्बन्ध 
रखती है।' 

प्रीक भाषा में एक क्रिया है 'डिप्लाउन'«()9]070 ) जिसका अर्थ 
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ह.] राजनय 


है दुहरा करता'। उससे बने विशेषण डिप्लाऊस' का अर्थ है द्ुहरापन' 
अथवा अनुज्ञप्ति'। यही ग्रीक भापा का डिप्लोमेसी! बन गया। लैटिन भाषा 
में भी डिप्लोमा' शब्द समानार्थी था। रोम साम्राज्य काल में समस्त पारपत्र 
(पासपोर्ट ) और पथिक-सूचियाँ धातुपत्रों पर खुदी रहती थीं और ये पत्र दुहरे 
करके एक विशेष ढंग से सीं दिये जाते थे। धातु के ये पारपत्र ही अधिकार- 
पत्र अर्थात्‌ डिप्लोमा कहलाते थे, किन्तु डिप्लोमा शब्द का प्रयोग इस अर्थ में 
अर्थात्‌ रोमन शासकों के शासनपत्रों के लिए रोमन सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल 
(२ ८०७75597८6८) के विद्वान्‌ किया करते थे और ऐसा बारहवीं शताब्दी 
से सत्रहवीं शताब्दी तक चलता रहा, यद्यपि स्वयं उन शासकों ने अथवा उनके 
अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों ने उन अधिकारपत्रों के लिए डिप्लोमा शब्द 
प्रयुक्त नहीं किया। समयान्‍्तर में अन्य शासकीय छेख भी, विशेष कर ऐसे जो 
विदेशियों को कोई अधिकार देते थे अथवा जिनमें विदेशियों से की गयी संधियाँ 
अंकित थीं, डिप्लोमा कहलाने लगे। इस अर्थ में डिप्लोमा शब्द का प्रयोग 
अंग्रेजी में सर्वप्रथण सन्‌ १६४५ में हुआ। जब राज्याभिलेखागारों में इन 
लेख्यों की संख्या अत्यधिक हो गयी तो उन्हें सूचीकृत और विवरणीकृत करके 
उनकी रक्षा के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को नौकरी पर रखना पड़ा। इन 
व्यक्तियों के कतंव्य को ही राजनयिक कृत्य” (डिप्लोमेटिक बिजिनेस ) कहा 
जाता रहा। कालांतर में डिप्लोमेसी उपर्युक्त पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त 
होने लगा और राज्याभिकेखागारज्ञों का कार्ये अलग हो गया जिसके लिए अभी 
तक अंग्रेजी में डिप्लोमेटिक' शब्द चल रहा है। फ्रेंच भाषा में उसे छा डिपलो- 
मेटीक' (7.3 7079074४4०८८) कहते हैं। 


सामनीति' ही क्यों ?* 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हिन्दी पत्रों में डिप्लोमेसी' शब्द के लिए 
कूटनीति शब्द का प्रयोग होता है । किन्तु डिप्लोमेसी के वास्तविक अर्थ 


4. ७प्रां56 ६0 79770 ण०४0० ?78९८३९९---9४(४०ए७ 9. 2 
2- डिप्छोमेसी के लिए 'राजनय” ठीक है या 'सामनीति', इस सम्बन्ध में लेखक ने 
एक पत्र सामनीति शब्द की उप्युक्तता बताते हुए डा० यदुवंशी, स्पेशल आफिसर (हिन्दी), 


राजनथय का स्वरूप ज्‌ 


पर ध्यान देने से यह स्पप्ट हो जाता है कि उसके समकक्ष कूटनीति पर्यायवाची 
दब्द नहीं है। कूटनीति का शब्दार्थ होगा--ऐसी नीति जो छल-कपट या 
मिथ्याचरण या जाल से पूर्ण हो ।! यह अर्थ न केवल संकुचित ही हैँ वरन्‌ उससे 
इस विपय पर अनैतिकता की छाप पहले से ही रूग जाती है,जिससे पाठक अथवा 
अन्य व्यक्ति इस विषय के पास पहुँचने के पहले ही अपना मत निर्धारित कर 
लेते हैं। इस प्रकार कूटतीति शब्द डिप्लोमेसी' के केवल उस उपर्युक्त अर्थ 
का परिचायक है जो बोलचाल की अंग्रेजी में प्रचलित हो गया है, जो उसका 
वास्तविक अर्थ नहीं है और जो सर्वथा निद्य है। यह अर्थ है---छल-कपट-पूर्ण 
ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय संधिवार्ता का निर्वाह । 

इसके विपरीत सामनीति' का दछाब्दार्थ होता है--वह विद्या अथवा 
कला जिसमें सामन्‌” अर्थात्‌ शांतिपूर्ण उपाय अथवा समझौते की प्रणाली 
उपयोग में छायी जाय ।' सामनीति का वास्तविक उद्देश्य भी यही है। कम-से- 
कम राप्ट्रसंघ (लीग आफ नेशन्स ) के समय से, विशेष कर इस अणुबम-उदजन 
बम के युग में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जैसा रूप धारण करती जा रही है और 
उन्हें सुलझाने के लिए राष्ट्रों के बीच में जिस प्रणाली तथा नीति का अधिकाधिक 
आश्रय लिया जा रहा है उसे देखते हुए डिप्लोमेसी' शब्द का सर्वोपयुक्त पर्याय 
सामनीति' ही हो सकता है। 

इस अर्थ में सामन्‌' शब्द का प्रयोग सर्वथा नवीन नहीं है वरन्‌ सैकड़ों वर्ष 
पूर्व भी इसी अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त होता रहा है। माल्वराज यशोवर्मा 
के राज्यकाल का एक कप-शिलालेख (सं० ५८९) दहापुर नामक स्थान में 
मिला है जिसके आठवें इलोक के पूर्वार्थ में इस शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया 
गया है-- 


मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन, नयी दिल्‍ली को लिखा था, जिसका उत्तर उन्होंने ३ मार्च सन्‌!५६ 
को दिया और उसमें राजनय शब्द की उपयुक्तता दर्शायी तथा कारण भी बताये । उसके 
उत्तर में लेखक ने कुछ शंकाएँ और अपने विचार विस्तार से दिनांक २८-३-५६ को लिखें 
और साथ में इस “सामनीति ही क्यों”? शीर्षक के अन्तगत लिखे अंश की प्रतिलिपि भी भेजी, 
किन्तु फिर उसका कोई उत्तर डा० सा० की भोर से प्राप्त नहीं हुआ | 


द््‌ राजनय 


“प्राचो नृपान्‌ सुबहतश्च बहुनुदीच: 
साम्ना यधा च वशगान प्रविधाय येन 

अर्थात्‌ जिसने पूर्व के बड़े-बड़े और उत्तर के बहुत से राजाओं को सामन्‌ 
तथा युद्ध से वश में करके छोक में प्रिय तथा दुर्लभ राजाधिराज परमस्वामी का 
यह दूसरा उपनाम प्राप्त किया है। 

भारतीय नीति में जो चार उपाय--साम, दान, भेद, दण्ड---बताये है उनमें 
साम का स्थान प्रथम और प्रमख हैं। शेष तीन उपायों का प्रयोग भी अन्त- 
रष्ट्रीय सम्बन्धों में किया जाता है कितु वे तीनों राजनयज्ञों के कार्यक्षेत्र के बाहर 
समझे जाते है। यदि कोई राजनयिक प्रतिनिधि इन उपायों की सहायता छेता 
है (कम-से-कम दान और भेद की गरण तो बहुधा कई लेते हैं) तो वह अनुचित 
और अश्रेयस्कर या निद्य ही माना जाता है क्योकि ऐसी अपेक्षा राजनयज्ञ से 
मैतिक दृष्टि से नहीं की जाती। हाँ, कई देशों के शासन इन तीनों उपायों को 
भी अपनाते हैं किन्तु यह सब प्रत्येक देश का विदेश-विभाग अपने-अपने ढंग से 
करता है; जैसे, इतर देशों को आपत्ति-काल में आथिक सहायता देना और इस' 
प्रकार उन पर प्रभाव डालकर अपने पक्ष में करना, गुप्तचरों की सहायता से 
दूसरे देश में शासन के विरुद्ध षड्यंत्र कराना, विद्रोह भड़काना, आर्थिक सहा- 
यता आदि बन्द कर देना, थेरा डालना, युद्ध करना आदि । एक समय तो ऐसा 
था जब कि यूरोप में राजदूत वह माना जाता था जो दूसरे देश में जाकर स्वदेश 
की भलाई के लिए झूठ वोले। उन दिनों आवागमन के साधन इतने द्रतगामी 
नहीं थे कि दूर देश में पहुँचकर राजदूत हर काम के लिए अपनी सरकार से 
परामर्श कर सकता और दूर देश में बेठे-बैठे अपनी सरकार, से सम्बन्ध स्थापित 
कर सकता, जैसा कि आज के टेलीफोन और तार के युग में संभव है। इसलिए 
अपने देश की भलाई के लिए-वह जो कुछ भी और जिन उपायों के द्वारा भी 
कर सकता था--सब करता था। सफलता ही उसकी योग्यता की कसौटी समझी 
जाती थी, उसके द्वारा अपनाये गये उपाय नहीं; किन्तु अब वैसा नहीं रहा। 


१ “उत्कीर्ण लेखाश्जलि', सम्पादक--श्री जयचन्द विद्याल्कार, प्रकाशक-मास्टर 
खेलाड़ीलाल एण्ड सन्स, संस्कृत वुकडिपो, कचोड़ी गली बनारस, (तृतीय संस्करण, 
सं० २००८ वि ० ) 


राजनय का स्वरूप हि 


'सामनीति' शब्द के सम्बन्ध में यह शंका उठायी जा सकती है कि चूँकि 
साम शब्द साम-दान-भेद-दण्ड' नामक चार उपायों के समूह के साथ प्रयुक्त 
होता रहा है और चूंकि ये चार उपाय वरत्रु के सम्बन्ध में ही प्रयुक्त होते आये हैं 
इसलिए उस शब्द के प्रयोग से भी यह गन्ध आती है कि सामनीति' घत्रु के प्रति 
उपयोग में लायी जानेवाली नीति है। इस सम्बन्ध में पहली बात तो यह है 
कि जहाँ तक मुझे पता है, उक्त चार उपायों का प्रयोग गन्रुओं के प्रति ही किया 
जाय, ऐसा विधान कहीं नहीं किया गया है और न परंपरा के आधार पर ही 
ऐसा कहा जा सकता है। वास्तव में आशय यह है कि इत चार उपायों का प्रयोग 
सांसारिक व्यावहारिकता के नाते इतर पक्ष' या अधिक-से-अधिक विरोबी पक्ष" 
के प्रति किया जाना चाहिए, भले ही वह शत्रु न हो। शुक्रनीति' में (इलोक 
२३ से ३८ तक) तो इन चार उपायों का स्पष्ट रूप से मित्र, सम्बन्धी, पत्ती, पुत्र, 
गत्रु आदि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रयोग बताया है ।' 
किन्तु यदि यह मान भी लिया जाय कि इनका प्रयोग जत्रु के प्रति ही करने का 
विधान और परम्परा रही है तो भी साम' स्वयं किसी प्रकार दूषणयुक्त या 
_निदनीय नहीं कहा जा सकता । वह तो और भी प्रशंसनीय है क्योंकि शन्र के 
प्रति भी प्रारंभ में संधिवार्ता और समझौता-पूर्ण नीति के अवलम्बन की ही वात 
कही गयी है। 

भारत के संविधान में इसके लिए राजनरय' शब्द प्रयुक्त किया गया है। 
किन्तु 'राजनय' का शब्दार्थ राजनीति' ही होता है और दोनों में कोई अन्तर 
नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान को अंग्रेजी से हिन्दी में अनूदित 
करनेवालों ने राजनीति और कूटनीति से अलग और भिन्न अर्थ प्रदर्शित करने के 
लिए ही यह नया शब्द 'राजनय' अंग्रेजी के डिप्लोमेसी शब्द के लिए प्रयुक्त 
किया है। 

इन सब उपर्यक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ही इस पुस्तक में 'कूटनीति' 
अथवा राजनय' के स्थान पर सामनीति' का ही प्रयोग करना ठीक समझा गया 
था किन्तु, जेसा ऊपर कहा जा चुका है, हमारे संविधान में 'राजनय' दाव्द 


१--शुक्रनीति, वेकटेश्वर प्रेस बम्वई, अध्याय ७, इलोक ३१ से ३८ तक 


८ राजनय 


अंतिम रूप से अपना लिया गया है, केवल मात्र इसलिए ही इस पुस्तक में राज- 
नय' शब्द प्रयुक्त किया गया है। हाँ, जहाँ छलपूर्ण और जाल से भरी हुई नीति 
की चर्चा होगी वहाँ कूटनीति' शब्द का ही प्रयोग किया जायगा। 


विषय का महत्त्व 
र्र्‌ 


आज भारतवष स्वतंत्र हैं और हमने स्वतंत्र राष्ट्र की पदस्थिति से अपने 
देश मे प्रजातंत्र का एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण प्रयोग प्रारम्भ किया हैं। इतने बड़े 
आधार पर और ऐसा प्रयोग संसार के अन्य किसी देश में नहीं हुआ। समस्त 
संसार हमारे इस प्रयोग की गति-विधियों को बड़ी रुचि और उत्सुकता से देख 
रहा है, क्योंकि इसकी सफलता-असफलता पर समस्त एशिया का तथा कुछ 
अर्थों में समस्त विश्व का राजनीतिक भविष्य निर्भर है। 

प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पहरेदार स्वतंत्र और प्रबुद्ध जनममत ही हो सकता 
है और ऐसे ही जनमत की आधार-शिला पर स्वस्थ एवं शक्तिशाली प्रजातंत्र 
खड़ा रह सकता है। प्रबुद्ध जनता ही स्वतंत्रतापूवक और उत्तरदायित्व के साथ 
अपनी सरकार की गृहनीति या परराष्ट्रनीति का सूक्ष्मावलोकन कर सकती 
है। जनता तभी प्रबुद्ध होगी जब उसमें, शासन के विभिन्न अंग और वह नीति' 
जिसके आधार पर इन अंगों का संचालन होता है, इन दोनों के विषय में ज्ञान 
का प्रसार हो। शिक्षित जनता में यह ज्ञान अध्ययन के द्वारा सुगमता से फैल 
सकता है। 

इसी प्रकार यदि हम अपने देश की वैदेशिक नीति भली भाँति समझना 
चाहते हैं और समझकर उस नीति का संचालन अपनी विचारधारा के अनुकूल 
प्रकार से करना चाहते हैं ताक्नि (हमारे अज्ञान या नियंत्रण की शिथिलता के 
कारण) हमारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्मघातक कदम न उठाये, तो 
सर्वप्रथम हमें विदेशविभाग के स्वरूप की पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी होगी-- 
उसके भिन्न-भिन्न अंगों और उनकी कार्यप्रणाली, विशेषाधिकार आदि के विपय 
में सम्यक ज्ञान प्राप्त करना होगा। यही इस पुस्तक का विषय है जो राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी के लिए सर्वेधा नवीन है। 


राजतय का स्वरूप ९ 


राजनय के दो अंग 

राजनय के भी दो अंग हैं, यद्यपि वे दृष्टिकोण के अनुसार ही दो प्रतीत 
होते हैं पर दोनों में पारस्परिक इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि दोनों के मेल से 
ही राजनय नामक चित्र का निर्माण होता है। ये दो रूप हैं-- ( १) राजनयिक 
आचार (707097200८ ?72८0४८८) और (२) राजनयिक सिद्धांत ([079- 
]077200 76०7५) । राजनयिक आचार एक प्रकार से राजनयिक सेवा 
(0980792070 $6:४7८6) का आचारण पक्ष ही है। इसलिए उसे राजनयिक 
सेवा भी किसी हद तक कहा जा सकता है। 

“राजनयिक सिद्धांत” से अभिप्राय संधिवार्ता के उन मूलांगों या मूलभूत 
प्रनियमों (?777८[०५) से हैं जो समस्त अंतर्राष्ट्रीय समागम में सामान्यतः 
प्रयुक्त होते हैं और जो शासनपद्धतियों या वैदेशिक नीति में होनेवाले अस्थायी 
परिवतनों से स्वतंत्र रहते हैं (--हेराल्ड निकलूसन ) । 

अगले तीन अध्यायों में इन दोनों अंगों के जन्म और विकास पर प्रकाश 
डाला गया है। 


श्‌ 
राजनयिक आचार--प्रारम्भ और विकास 


गेतिहासिक काल 

सोलहवीं शताब्दी के सिद्धान्तववादियों (779८०४४४५$) का मत था 
कि देवदूत ही आदि राजनयज्ञ थे, क्‍योंकि वे देवहोक और भूलोंक के मध्य 
गंदाइ-बाहफं का कार्य करते थे। आधूनिक इतिहासज्ञ स्पष्टतः इस मत को 
मान्यता नहीं दे सकते क्योंकि यह निरी कल्पना है और ऐतिहासिक तथ्यों के 
आधार पर इसे सिद्ध नही किया जा सकता। 

राजनय का जन्म उस समय हो गया होगा जब कि इस पृथ्वी पर मनुष्य 
ने अकेले भटकना बन्द करके गिरोहों या समहों में रहना आरम्भ किया । मानव 
जाति के आदिकाल में प्रत्येक पुरातन असंस्क्ृत और बबर मनुप्य अकेले ही इस 
पृथ्वी पर विचरण करता होगा और इस प्रकार अकेले विचरते-विचरते जब 
मानव जाति के एक व्यक्ति की इस प्रकार के अकेले भटकनेवाले अन्य व्यक्ति से 
एकाएक भेंट हुई होगी तो दोनों अपने तत्कालीन स्वभावानुसार भोजनप्राप्ति 
या आत्मरक्षा की दृष्टि से अथवा केवल जिज्ञासा-समाधान हेतु कौतृहलूवशात्‌ 
एक-दूसरे पर झपट पड़े होगे अथवा एक-दूसरे की टोह में रहने लगे होंगे। इस 
प्रकार दोनों एक-दूसरे के शत्रु या कम-से-कम विरोधी बनकर उस समय तक 
फिरते रहे होंगे जब तक कि एक ऐसा तीसरा व्यक्ति, पशु या मानव, दोनों के 
सम्मुख उपस्थित न हो गया होगा जो इन दोनों से अधिक बलशाली और दोनों का 
दात्रु रहा होगा । समयान्तरनमें जब ये दोनों मनृष्य इस तीसरे दात्रु के विरुद्ध 
आत्मरक्षार्थ एक हो गये होंगे, तभी राजनय का बीज पड़ा जो उस समय जाकर 
अकुरित हुआ जब कि धीरे-धीरे आदिकालीन बर्बर मनुष्य पृथक्‌-पृथक्‌ समूह 
बनाकर रहने लगे। 

इस समय तक मनृष्य में यथेष्ट समझ आ गयी थी और इसी काल में 
हम राजनयिक आचार का नन्‍्हा-सा किसलय निकलते देखते है । इस काल में 


राजनथिक आचार---प्रारंभ और विकास ११ 


असभ्य मानव के एक गिरोह की दूसरे गिरोह से स्वाभाविक शत्रुता रहती रही 
होगी और वे एक-दूसरे से सदेव लड़ते रहे होंगे। किन्तु शत्रुता रहते हुए भी कभी 
ऐसा समय भी आता होगा जब कि दोनों गिरोह शान नें गग-दनरे से संधिवार्ता 
अथवा ऐसी ही कोई चर्चा जो दोनों के स्वार्थ की हो, करना चाहते होंगे। फिर 
प्रत्येक समूह या उसका मुखिया अपनी-अपनी ओर से एक-एक दूत ( 87709 ) 
उस संधिवार्ता करने के लिए नियुक्त करता होगा। इसी समय दूत की दरीर- 
रक्षा की .समस्या उठ खड़ी हुई होगी, क्योंकि यदि दूत को भी शत्रु मानकर 
विरोधी समूह के सदस्य उसका वध कर डालते या उसका भक्षण कर डालते तो 
संधिवार्ता किसी प्रकार संभव ही नहीं हो सकती थी। इसलिए दोनों दलों ने 
आपस में अथवा अपने दल के भीतर ही, परिस्थितियाँ और परिणाम विचार 
कर, यह निश्चय कर लिया होगा कि एक-दूसरे के दूतों को किसी प्रकार की 
क्षति न पहुँचायी जाय और संधिवार्ताकाल तक उनकी पूर्ण रक्षा की जाय । 
कालान्तर में, धीरे-धीरे, समाज के रूप के परिवर्तन के साथ-साथ संदेश- 
वाहकों अर्थात्‌ दूतों की अधिकाधिक आवश्यकता पड़ने लगी होगी। इसलिए 
पहले दृत-रक्षा की जो अस्थायी व्यवस्था थी उसे स्थायी प्रथा का रूप देने की 
चेष्टा की जाने लूगी होगी, ताकि प्रत्येक दूत-पदधारी व्यक्ति शत्रुदल में भी 
पूर्णतया स्वतंत्र और सुरक्षित रह सके । अतएव दौत्य पद के साथ कुछ विशेष 
प्रकार के अधिकार एकत्रित होते गये। ये ही अधिकार आगे चलकर राजनयिक 
विशेषाधिकारों (7079007720८ |7एएर ८४०४) में परिवर्तित हो गये। 
केवल दूत-पदधारी व्यक्ति को ही ये विशेषाधिकार प्राप्त होने का कारण एक 
और भी था। उस अत्यंत पुरातन काल में प्रत्येक व्यक्ति और समाज का दायरा 
इतना संकुचित था कि प्रत्येक विदेशी को अस्पृश्य एवं दूषित और हानिप्रद 
प्रभाव डालनेवाला समझा जाता था। इसलिए इसके पहले कि कोई विदेशी 
व्यक्ति किसी समाज या देश की सीमा में प्रवेश पा सकता, उसे विभिन्न प्रक्रियाओं 
से पूर्णतया शुद्ध और कुप्रभावहीन कर लिया जाता था। ये उपाय कहीं विचित्र 
और कहीं कष्टदायक भी होते थे। इस शुद्धि-क्रिया की झंझटों और कष्ट से 
बचाने के लिए दूतों को ग्रीक देवता हरमेस (र०८7706७) के संरक्षण में माना 
जाने लगा और इस प्रकार उनके दौत्यकर्म को धर्म का चोगा पहनाने की चेष्टा 
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की गयी । विशेष कर धामिक भावना के प्रभाव से उपर्युक्त दो कारणों से प्रत्यक 
दूत के व्यक्तित्व की रक्षा का विशेष महत्त्व हो गया । उसके शरीर को अनति- 
क्रमणीय ( 53070$%7८८ ) माना जाने लगा। इस सम्बन्ध में श्री एल० 
ओपेनहैम (7,, (097०72ं77 ) ने अपने ग्रन्थ “अन्तर्राष्ट्रीय विधि” में लिखा 
है-और यह ध्यान देने योग्य है कि पुरातन काल में भी, जब कि आधुनिक 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि जैसी किसी विधि का पता भी नहीं था, राजदूतों की विशेष 
रक्षा की जाती थी और उन्हें अन्य विशेषाधिकार प्राप्त थे। यद्यपि वे किसी विधि 
के कारण नहीं वरन्‌ धर्म के कारण ही प्राप्त थे और राजदूत अनतिक्रमणीय 
माने जाते थे ।” 

परन्तु हरमेस देवता की संरक्षकता में रखने के कारण दौत्यकमें की 
प्रतिष्ठा पर यह कुप्रभाव पड़ा कि उसे छल से भरा हुआ समझा जाने लगा 
क्योंकि हरमेस अपनी चालाकी और छल-छम्म के लिए ही प्रसिद्ध था। 


यूनानी काल 

यूनानी सभ्यता के प्रारंभिक चरण में वहाँ के अग्रदूतों' (०४०05) 
का काम केवल संधिवार्ता-संचालन ही नहीं था। राजकीय गृहस्थी का व्यवस्थित 
संचालन, सभाओ और परिषदों में व्यवस्था की स्थापना और कुछ धामिक 
अनुष्ठानों का सम्पादन करवाना आदि भी उनके कत्तंव्य-क्षेत्र में ही आते थे । 

यूनानी सम्यता के विकास के साथ ही यूनानी नगरराज्यों के पारस्परिक 
राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध भी जटिलतर होते गये और तब इस 
आवश्यकता का अनुभव होने लगा कि अग्रदूत को केवल उद्घोषक ही नहीं कुछ 
और भी होना चाहिए, ताकि वह दूसरे नगरराज्यों की लोकसभाओं के सम्मुख 
अपने नगर का दृष्टिकोण प्रस्तुत कर उसके पक्ष की जोरदार पुष्टि कर सके । 
इसके लिए यह आवध्यक समझा गया कि दूत एक ओजस्वी और प्रभावशाली 
वक्‍ता तथा कुशाग्रवुद्धि, तीत्र स्मरणदक्ति और बुलंद आवाजवाला होना चाहिए। 
यह ई० पू० छठी शताव्दी की बात है। 
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प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासज्न ध्यूसीडाइडीस (7४प्रश॑ता0०) के विवरणों 
को पढ़ने से मालूम होता है कि ये वक्‍्तृताएँ कितनी ओजस्वी और सुदीर्घ हुआ 
करती थीं। उनसे यह भी मालूम होता है कि ई० पूृ० पाँचवीं सदी में राजनयिक 
आचार (70॥/077200०8 [7३८४८९८) परिमार्जन की किस सीमा तक पहुँच 
चुका था। उक्त इतिहासन्न ने स्पार्टा-निवासियों की एक लोकसभा का (ई० 
पृ० ५वीं सदी) विवरण दिया है जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों और मित्रों 
को यह निर्णय करने के लिए आमंत्रित किया था कि क्या एथेन्स राज्य ने अपनी 
संधियों को ,भंग या उनका उल्लंघन किया है और क्या इस दुष्कृत्य के लिए उसे 
दंडित करने के लिए उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देती चाहिए ? उक्त 
सभा में वक्‍तृताओं की समाप्ति के पश्चात्‌ युद्ध का प्रस्ताव पहले कंठ-स्वर और 
फिर मतगणना के आधार पर पारित हो गया । महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसी 
समय स्पार्टा में एक एथेन्सीय प्रतिनिधि-मंडल किसी व्यापारिक संधि के सिलसिले 
में आया हुआ था और वह उक्त सभा में अनिमंत्रित होने पर भी उपस्थित ही 
नहीं था वरन्‌ उसे बीच-बीच में अपना मत व्यक्त करने दिया जाता था। यही 
नहीं, युद्धविषयक प्रस्ताव पारित होने पर भी इस प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों 
को उनके शत्रु-राज्य के नागरिक होने पर भी, उस समय तक स्पार्टा में रहने 
दिया गया जब तक कि उन्होंने अपना संधि-विपयक विशेष कार्य समाप्त नहीं 
कर लिया ।' 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ई० पृ० पाँचवी सदी तक यूतानियों ने 
राजनयिक आचार में यथेष्ट उन्नति कर छी थी और स्वराष्ट्रीय एवं परराष्ट्रीय 
हितों में सामंजस्य स्थापित करने की आकांक्षा ने कुछ सर्वव्यापी मौलिक तत्त्वों 
की स्थापना कर दीं थी। 


रोमन साम्राज्य काल 

रोमन सभ्यता पर यूनानी सभ्यता का व्यापक प्रभाव पड़ा। अतएवँ अन्य 
विषयों की तरह राजनय के क्षेत्र में भी रोमन लोगों ने यूनान की परम्पराओं 
को प्राप्त किया किन्तु वे स्वयं राजनयिक आचार के क्षेत्र में अपनी ओर से कुछ 
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भी न दे सके । इसका कारण यह था कि रोमनों से राजनयिक अभिरुचि या 
योग्यता नहीं थी क्योकि वे अपने कठिनतम विरोधी को कुचलना ही जानते थे 
और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नुशसतम उपाय काम में लाते थे । 

रोमनों की जो कुछ भी देन राजनय को हू वह सैद्धांतिक क्षेत्र में है, न कि 
आचार-क्षेत्र में । वे लोग नैसगिक विधि' या प्राकृतिक विधि (४४४पा८ ॥99 ) 
नामक कुछ नियमों को मानते थे जो उनकी समझ में समस्त मानव जाति पर लागू 
होते थे। इसलिए वे संधियों की पवित्रता और उनके पूर्ण पालन में विश्वास 
करते थे और वचन के निष्ठापूर्ण निर्वाह पर जोर देते थे। संधियों ,की व्याख्या 
में वे इक पर नही बन विचार और नगर पर जोर देते थे। 


बआ्,3३ तक ६ 
दाइजण्टाइन साम्राज्य काल 

रोम साम्राज्य के अंतिम दिनों में उसका केन्द्र-बिन्द्र रोम से हटकर निकट- 
प्॒व में कुस्तुन्तुनिया में पहुँच गया था। इस बाद के साम्राज्य को बाइजेण्टाइन 
साम्राज्य (अन्त सन्‌ १४५३ ई०) कहा जाता हैं और उसके शासकों को बाद के 
रोमन सम्राट भी कहा जाता है। असंस्कृत यूरोपीय जातियों के आक्रमणों से 
इस साम्राज्य की गक्ति शने: शने: क्षीण होती जा रही थी । स्वाभाविकतः 
बाइजैण्टाइन सम्राटों ने राजनयिक कौहल का बड़े ही कल्शात्मक ढंग से प्रयोग 
किया। इस क्षेत्र में उन्होंने तीन प्रमुख अस्त्रों का उपयोग किया। प्रथम, 
उन अमंस्कृत बर्बर जातियों में पारस्परिक विद्वेप का बीज बोकर उन्हें शक्ति- 
हीन कर देना ताकि वे उक्त साम्राज्य पर संघटित होकर या विलंग-विलंग 
आक्रमण न कर सकें। द्वितीय, सीमांतदेशीय जातियों को धन-वितरण आदि 
प्रयोगों के द्वारा प्रसन्न रखना ताकि वे अपनी मित्र बनी रहें और शत्रुओं से मिल- 
कर अपने विरुद्ध कार्यवाहियों में भाग न लें। तृतीय, विधर्मियों को ईसाई बना- 
कर उन्हें धर्म के नाम पर अपने पक्ष में और बरबेर जातियों के विपक्ष में रखना । 

अपने पडोसी शासकों को एक-दूसरे के विरुद्ध छड़ाने के लिए इन शासकों 
की महत्त्वाकांक्षाओं, दु्बहताओं और उपकरणों आदि के सम्बन्ध में प्री-पूरी 
जानकारी प्राप्त करना बाइजेण्टाइन सम्राटों के लिए अनिवार्य था। इसके 
लिए यह आवश्यक समझा गया कि बाइजैण्टाइन सम्राटों के दूत इन शासकों 
के राजदरारों में पहुँचकर केवल ओजस्वी वक्‍तृता देकर ही न रह जायें वरन्‌ 
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उन पशेसी राज्यों की आंतरिक परिस्थितियों, उनके पारस्परिक सम्बन्धों आदि 
की पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त कर अपने सम्राट को तद्विययक सम्यक सूचना 
प्रेषित कर उसे अवगत करायें। परिणाम यह हुआ कि अपने इस उद्देश्य में 
सफल होने के लिए प्रत्येक दूत के लिए ये गुण परमावश्यक हो गये--गूढ़ावलो- 
कन की क्षमता, दीघंकालीन अनूभव और स्वस्थ व निष्पक्ष निर्णय देने की 
क्षमता | जस्टिनियन ने इन्हीं उपर्युक्त उपायों का प्रयोग करके अपना प्रभुत्व 
सूडान, ऐबीसीनिया और अरब देश पर फैलाया था तथा बाद के बाइजेण्टाइन 
सम्राटों ने इन्हीं का प्रयोग बल्गर (8पा287790 ), मेग्यर (१(८९८ए०) और 
रूसी (रे ४5४० ) जातियों के आतंक से बचने के लिए किया था। 

इस काल में राजनयिक समागम विकसित और व्यवस्थित होकर यथेष्ट 
सीमा तक परिमाजित हुआ। इस राज्य काल में बहुसंख्यक, सुयोग्य, कुशल व 
चतुर दूतों को नियुक्त किया जाता था जिनके कार्य के संचालन, देखरेख तथा 
पथ-प्रदर्शन के लिए एक संघटित परराष्ट्र-विभाग रहता था। विदेशी शासनों 
तथा दूतमंडलों से संधिवार्ता आदि के समय सौजन्य एवं उचित समारोहों का 
भी विशेष ध्यान रखा जाता था। 


मध्ययूग (१॥062 02८5) और आधूनिक काल 

(१) आधुनिक राजनय का प्रारभ्भ--आधुनिक राजनय ईसा की तेरहवीं 
और चौदहवीं शताब्दियों में इटली से उद्भूत हुआ। किन्तु राजनय एक निय- 
मित व्यवसाय के रूप में ईसा की १५वीं सदी में उस समय प्रकट हुआ जब कि 
इटालियन प्रायद्वीप के विभिन्न राज्यों ने स्थायी राजदूतों की नियुक्ति प्रारम्भ 
की। स्थायी राजदूतों से अभिप्राय यह है कि उनकी नियुक्ति विगत काल के 
समान किसी कार्यविशेष की अथवा किसी संथिवार्ता की पूर्ति तक के लिए ही 
नहीं की जाती थी और इसलिए ऐसे कार्य या वार्ता की समाप्ति हो जाने से उनके 
पद का अन्त नहीं होता था। इसके विपरीत एक दूत के अपना स्थान त्यशने के 
बाद उस स्थान पर अन्य दूत भेजे जाने का नियम प्रचलित हुआ जो अपने पूर्ववर्ती 
दूत का पदभार सम्हाल लेता था। 

वर्तमान राजनय को जन्म देने का श्रेय इटली को इटालियन राज्यों की 
भौगोलिक स्थिति के कारण प्राप्त हुआ क्योंकि ये राज्य एक-दूसरे के इतने अधिक 
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समीप थे कि वे पारस्परिक सम्पर्क बरावर बनाये रख सकते थे। इस समीपता 
का एक सीधा परिणाम तो यह हुआ कि आर्थिक, व्याइनारिए आदि दृष्टियों से 
उनके पारस्परिक सम्बन्ध अत्यधिक घनिष्ठ रहते थे। इसके विपरीत इन 
राज्यों में पारस्परिक शक्ति-संतुलन एक-दूसरे की शक्ति या वैभव की वृद्धि के 
कारण ऐसा अस्थिर रहता था कि उनमें शक्तिसंचय हेतु और स्वपक्ष को सर्वाधिक 
बलवान्‌ बनाने के लिए घोर प्रतिस्पर्धा रहती थी, जिसके लिए वे एक-दूसरे के 
विरुद्ध संधिसंगठन बनाने और नष्ट करने में भी सक्रिय रहते थे । 

(२) स्थायी राजदूृतावासों का जन्म--स्थायी राजदृतावास़ या प्रणि- 
ध्यावास (.282007 ) का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ, इस सम्बन्ध में कोई 
एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों के मतानुसार इसका प्रारम्भ पोष के प्रणिधि' 
([,८४०४८) नामक राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में हुआ, तो किसी का कथन 
है कि प्रथम स्थायी दूतावास की स्थापना मिलान के ड्यूक फ्रांसेस्को स्फोरजा 
(#7%70८500 $40729) ने सन्‌ १४५५ में जेनोआ में की थी। इसके विप- 
रीत मत यह है कि ड्यूक फ्रांसेस्को स्फोरजा ने प्रथम राजदूत सन्‌ १४४६ में 
फ्लोरेंस राज्य को प्रेषित किया जिसका नाम निकोडेमा डी पान्ट्रेमॉली (]४८०- 
8070 46 ?0977८77०7) था। एक मत यह भी है कि स्थायी राजदूता- 
वासों का सर्वप्रथम प्रादुर्भाव तेरहवीं सदी में ही हो गया था यद्यपि उनका सामान्य 
प्रचलन चार दताब्दियों के वाद ही हो सका। किन्तु एक बात निविवाद है कि 
स्थायी नाडदूतादानों का जन्म इटालियन प्रायद्वीप के पाँच राज्यों के मध्य 
ही हुआ और सबने प्रायः एक साथ ही इसकी आवश्यकता का अनुभव किया, 
भले ही इसे कार्य रूप में परिणत करने में एक राज्य दूसरे राज्य से कुछ वर्ष 
आगे या पीछे रहा हो । असल बात यह है कि उक्त प्रायद्वीप के पाँच शक्ति- 
शाली राज्य--वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस, नेपिल्स और पेपेसी (29/9८ए)-- 
अस्थिर शक्ति-संतुलन की स्थिति में पहुँच चुके थे जिससे अविच्छिन्न जागरूकता 
आवश्यक हो गयी थी और सबने एक-दूसरे की राजसभा में नियमित प्रति- 
निधित्व की आवश्यकता का अनुभव प्रायः एक साथ किया ।” वास्तव में 
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व्यावहारिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कब और किसने एकाकी 
रूप से स्थायी राजदूतावास का प्रारंभ किया वरन्‌ यह है कि क्‍यों इस संस्था का 
प्रचलन नियमित रूप से हुआ तथा इसमें अग्रणी होने का श्रेय किन राज्यों को 
प्राप्त हुआ। यही बात ऊपर स्पष्ट की गयी है। 

सन्‌ १४६० में सेवाय के ड्यूक ने अपना स्थायी प्रतिनिधि रोम में नियुक्त 
किया। १४९६ ई० में वेनिस राज्य ने अपने लंदननिवासी दो व्यापारियों को 
इंग्लेंड में अपना स्थायी उप-प्रतिनिधि नियुक्त किया। कुछ वर्षों पश्चात्‌ 
इटालियन राज्यों के स्थायी राजदूतावास लंदन और पेरिस में खोले गये जिसका 
अनुकरण अन्य राष्ट्रों ने बाद में किया। इंग्लेण्ठ की ओर से सन्‌ १५१९ में 
सर टॉमस बोलीन और डा० वेस्ट स्थायी राजदूत के रूप में फ्रांस भेजे गये । 
इसी समय के लगभग फ्रांस ने भी इसी दिशा में कदम उठाया।'* ऐसा फ्रांस 
ने सम्राट लई ग्यारहवें के समय में किया और प्रथम सुसंगठित एवं स्थायी 
राजनयिक सेवा की स्थापना का श्रेय फ्रांस को ही है जो फ्रांसिस प्रथम नामक 
शासक ने स्थापित की। स्थायी राजदूतावासों का सामान्य प्रचलन सच्रहवीं 
सदी के उत्तराद्ध में हुआ', और उसके बाद १८ वीं सदी के अन्त में ही 
'डिप्लोमेसी' और डिप्लोमेटिस्ट' शब्दों का सामान्य प्रयोग भी प्रारंभ हुआ । 

मध्य युग में राजनयिक कला में सर्वाधिक प्रवीण राज्य वेनिस गणराज्य 
था। १६वीं सदी में उसके साधारण राजदूत वियेना, पेरिस, मेड़िड और 
रोम में थे, तथा वासामात्य टूरिन, नेपिल्स, मिलान और हछूुंदन में। उस 
पर वाइजण्टाइन साम्राज्य की राजनयिक परम्परा का बड़ा प्रभाव पड़ा था। 
उक्त साम्राज्य की तरह यहाँ भी दूत बड़ी सावधानी के साथ और योग्यता के 
आधार पर चुने जातेन्थे और संधिवार्ता आदि कार्य-संचालन में सौजन्य, शिष्टा- 
चार आदि का ध्यान रखा जाता था। १३वीं सदी में राजदूतों के कतंव्यों को 
स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए कई कानून *भी बनाये गये। उदाहरणार्थे 
सन्‌ १२६८ में एक विधि के अनुसार यह निश्चय किया गया कि कोई राजदूत 
अपने साथ अपनी स्त्री को न ले जाय, इसके विपरीत उसे अपना रसोइया 
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अवद्य ले जाना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि स्त्री के कारण वह अनेक अदृूर 
दर्िता के कृत्य कर डालता जब कि उसका निजी रसोइया रहने से कोई भोजन 
के द्वारा उसकी हत्या नहीं कर सकता था। 

(३) राज्याभिलेखागार और राज्याभिलेखपाल (2८ए०४ ते 
40०४४१४४५५ )--प्रत्येक राष्ट्र के विदेशविभाग से सम्बद्ध एक राष्ट्रीय राज्या- 
भिलेखागार रहता है जिसका सम्बन्ध अन्य राजकीय अभिलेखों के अतिरिक्त 
विदेश-विभागीय अभिलेखों से विशेष रूप से रहता है । एक सुव्यवस्थित राज्या- 
भिलेखागार के बिना कोई भी विदेशविभाग सुचारु रूप से काये नहीं कर 
सकता । इसी लिए प्रत्येक देश में इस राज्याभिलेखागार के व्यवस्थित संचालन 
के लिए प्रशिक्षित राज्याभिकेखपालो की आवद्यकता पड़ती है। इस प्रकार यह 
कला भी राजनय का एक विद्येष और अनिवार्य अंग है । 

प्रशिक्षित राज्याभिलेखपालों की इस विद्या ने रोम साम्राज्य काल में बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया था। उस युग में उसे चान्सलर' कहा जाता 
था और राजकीय आदेशो पर उसके हस्ताक्षर होना अनिवाय था। इस प्रकार 
इस कला को जन्म देकर उसे पद्धति-बद्ध रूप देने का श्रेय भी इटली को ही प्राप्त 
है। पिछले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि किस प्रकार रोम-साम्राज्य- 
काल में धातु-पत्रांकित पारपत्रों को अधिकारपत्र' (डिप्लोमा) कहा जाता था 
और किस प्रकार बाद में इन अधिकारपत्रों के अधिक संख्या में जमा हो जाने के 
कारण प्रशिक्षित लिपिकों को इन अभिलेखों के स्पष्टीकरण, विवरण आदि के 
लिए नियुक्त किया जाने लगा। 

(४) राजदूत, अद्धंराजकीय अभिकर्तागण' और अग्रत्व का नियम-- 
परिस्थिति के और नियुक्त करनेवाली सत्ता के स्वरूप के आधार पर राज- 
नयिक या अद्धें-राजनयिक प्रतिनिधियों के कई नाम प्रचलित थे, जैसे मध्य- 
युग में उन्हें ननशियस' ('णा४७७), लीगेटस' (॥,289009), मिेण्डेटे- 
रियस (/८762(2705 ), कमिस्सेरियर्सा ((८०ए॥77559005), ओरेटर' 

((0:४४07 ) , ऐम्वेक्सिएटर ( ॥॥70825४४007 ) आदि नामों से सम्बोधित 
किया जाता था। इनके स्थान पर बाद में चलकर ननशिओ' (]रंपाा००), 
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लीगेट' (॥,८8०८०), ओरेटर' ((072007), कमिस्सार' ((०070775527), 
प्रोक्योरेटर! (?70:079007 ), ऐम्बेसेडर' (0॥709859007 ) शब्द प्रयुक्त 
होने छगे । लीगेट और ननशिओ दोनों विशिष्टार्थंक बनकर पोप के राजनयिक 
प्रतिनिधियों के लिए प्रयुक्त किये जाने लगे। इसलिए हम उन्हें क्रमशः पोपीय 
राजदूत” और 'पोपीय दूत' कह सकते हैँ। कमिस्सार वास्तव में ईसाई धर्म के 
“बिशॉप' के स्थानीय सहायक को कहते हैं। आजकल जिन्हें कमस्सिरी” कहते 
है वे एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य को प्रशासकीय और प्राविधिक (4 ॑- 
पिंधा58ए० 8 (८८7४४८४ ) संधिवार्ता के लिए अधिकृत रूप से भेजें 
जाते हैं। उनका राजनीतिक संधिवार्ता से कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इन्हें हिन्दी 
में प्राध्यक्ष कह सकते हैं। 

प्रोक्‍्योरेटर' रोमन साम्राज्य काल में एक राजकर्मचारी था जो राजकीय 
कोष के प्रतिनिधि के रूप में किसी प्रान्त में रहता था। स्पष्ट है कि उपर्युक्त 
समस्त कर्मचारी किसी-न-किसी रूप में थोड़े हेर-फेर से किसी-त-किसी सत्ता 
का प्रतिनिधित्व राजनयिक, अछ्धें-राजनयिक या अराजनयिक कार्यों के लिए 
करते थे। धीरे-धीरे राजनयिक प्रतिनिधि दो स्पष्ट और भिन्न वर्गो में विभक्‍त 
होने लगे। “यह हिवर्गीय विभेद सोलहवीं शताब्दी में प्रकट हुआ और सन्रहवीं 
शताब्दी के मध्य तक जब कि स्थायी राजदूतावासों का सामान्य प्रचलन हो चुका 
था, राजनयिक दूतों के ये दो वर्ग सामान्यतः माने जाने लगे--असाधारण दूत 
जिन्हें राजदूत कहते थे और साधारण दूत जिन्हें रेज़ीडेण्ट! (+२८४०८7४) 
या वासामात्य” कहते थे। राजदूतों को अधिक सम्मान दिया जाता था और वे 
अन्य दूतों से पहले अग्रत्व प्राप्त करते थे ।” सत्रहवीं सदी के मध्य में सामान्य 
स्थिति ऐसी थी, रूगभग यही मत सेटो के ग्रंथ (5पांव८ ४0 ॥277907200 
?78८0०८ में दिया गया है।'* 

आज के समान उन दिलों भी राजदूत सैद्धांतिक दृष्टि से अपने राज्याधिपति 
(+८००४ ०६ (१6 $0906) का व्यक्तिगत प्रतिनिधि रहता था। इस व्यक्तिगत 
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प्रतिनिधित्व का अर्थ यह होता था कि श्रत्येक राजदूत अपने राज्याधिपति के 
उत्कर्ष और गौरव का भी पूर्ण प्रतिनिधित्व करता था। दूसरे शब्दों में अपने 
राजदूत के रूप में स्वयं राज्याधिपति विदेश में उपस्थित रहता था। व्यक्तिगत 
प्रतिनिधित्व के इस रूप के परिणामस्वरूप अग्रत्व या 'पूववर्तिता' की प्रथा का 
जन्म हुआ जिसके कारण कई अशोभनीय झंझटें और झगड़े तैयार हुआ करते थे । 
“अग्रत्व' से अभिप्राय उस प्रचलित नियम से है जिसका ध्यान किसी देश के उच्च- 
स्तरीय राजकीय, सामाजिक समारोहों या राजनीतिक परिषदों आदि में उक्त 
देशस्थित विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों के स्थान ग्रहण के क्रम में रखना पड़ता : 
है । इसका विचार उन दिनों भी किया जाता था। चूँकि राजदूत अपने राज्या- 
धिपति के गौरव, शक्ति तथा सम्मान का प्रतिनिधित्व करता था इसलिए यह 
स्वाभाविक था कि उस प्रकार के सामाजिक समारोहों में प्रत्येक राजनयिक 
प्रतिनिधि को उसके राज्याधिपति की श्रेष्ठता के अनुसार ही स्थान दिया जाय 
अर्थात्‌ सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राज्य के राजदूत को सबसे पहला 
स्थान, दूसरी श्रेणी के राज्य के राजदूत को दूसरा स्थान और इसी तरह सबसे 
कम शक्ति-गौरववाले राज्य के राजदूत को अंतिम स्थान। सिद्धान्त और तर्क 
की दृष्टि से तो यह नियम बड़ा अच्छा था किन्तु इसे व्यवहार में छाते समय यह 
जटिल प्रइन उठता था कि इसका निर्णय कौन करे कि अमुक राज्य शक्ति, गौरव 
या सम्मान की दृष्टि से श्रेष्ठ है और अमुक उससे निम्न श्रेणी का। उन दिनों न 
तो ऐसी कोई अत्तर्राष्ट्रीय सत्ता थी जिसके मत को समस्त राष्ट्र मान्यता देने को 
तैयार हो जाते और न इस प्रश्न पर कोई लिखित संधि या समझौता ही था । 
इसलिए उक्त अग्रत्व' या पूर्ववर्तिता को लेकर विभिन्न राज्यों के राजनयिक 
प्रतिनिधियों में और फिर परिणामस्वरूप उनके राज्यों में आपस में आये दिन 
झंझटें खड़ी हो जाया करती थीं जिससे कभी-कभी तो युद्ध तक की नौबत आ 
जाती थी। इस प्रकार के झगड़े आजकल नहीं होते। वैसे सन्‌ १८१५ तक तो 
ईसाई संसार के लिए अग्रत्व का निर्णय पोप किया करता था और इसमें अपनी 
गणना प्रथम स्थान में, पवित्र रोम साम्राज्य के सम्राट की द्वितीय स्थान एवं 
रोमनों के राजा (7९09 ०६४7० 7१०४३०॥७$) की तुतीय स्थान में करता था । 
किन्तु पोष के इस वर्गीकरण से भी राष्ट्रों में सन्‍्तोष नहीं रहता था। 
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इस प्रकार के झगड़ों में से केवल दो रोचक उदाहरण ही पर्याप्त होंगे--- 

(क) सितंबर ३० सन्‌ १६६१ को लंदन में स्वीडन के राजदूत के पहुँचने 
पर उनकी शासकीय बग्घी ((:०४८॥) के पीछे उससे छूगकर फ्रांस के राजदूत 
की बग्घी लगाने का प्रयास किया गया तो स्पेनिश राजदूत के भृत्यों ने उन्हें 
बलपूर्वक रोका और आगे नहीं बढ़ने दिया। परिणामस्वरूप दोनों दलों में 
आपस में अस्त्र-शस्त्रों का प्रयोग हुआ जिससे रक्‍्तपात हुआ और अधिक क्षति 
फ्रांसीसी राजदूत के दल को पहुँची । इस घटना से अपने को अपमानित अनुभव 
कर फ्रांसीसी राजा लुई १४वाँ अत्यधिक कुपित हुआ । उसने स्पेनिश राजदूत को 
अपने राज्य से निकल जाने का आदेश दिया और मेड्रिड-स्थित फ्रांसीसी राजदूत 
को आदेश दिया कि वह स्पेन के राजा से लंदन-स्थित स्पेनिश राजदूत को दंड 
देने और भविष्य में प्रत्येक देश में स्पेनिश राजदूतों के समक्ष फ्रांसीसी राजदूतों 
को पू्वेवत्तिता देने की माँग करे। यदि स्पेन इन शर्तों को न माने तो युद्ध घोषित 
करने की धमकी भी दी गयी । स्पेन के राजा ने दोनों शर्ते स्वीकार कर लीं । 

(ख) सन्‌ १७६८ के शीतकाल में लंदन-राजसभा में एक उत्सव के समय 
फ्रांसीसी तथा रूसी राजदूतों में भी पूर्ववत्तिता पर फिर से झगड़ा हो गया । रूसी 
राजदूत को उसके शासन के आदेश थे कि वह पोषीय दूत तथा सम्राट” (४6 
7077०707) के अमात्यों के अतिरिक्त किसी की पूर्ववत्तिता स्वीकार न करे । 
उक्त उत्सव में चूँकि रूसी राजदूत पहले पहुँचा इसलिए उसने सम्राट” के राजदूत 
के बाद ही स्थान ग्रहण किया। कितु बाद में फ्रांसीसी राजदूत ने आकर बलपूर्वक 
दोनों के बीच में प्रवेश कर स्थान बनाकर उसे ग्रहण कर लिया। बात यहाँ तक 
बढ़ गयी कि दोनों में इन्द-युद्ध हुआ--जिसमें रूसी राजदूत को थोड़ी चोट भी 
पहुँची । 5 

इस अनिद्चितता का परिणाम यह होता था कि इस अग्रत्व के दुष्परिणामों 
को राजदूतों को स्वयं ही भुगतना पड़ता था। सोलहवीं सदी और सत्रुहवीं 
सदियों के राजनयिक इतिहास को देखने से इसके कई उदाहरण मिलेगे। अपने- 
अपने अग्रत्व की रक्षा के लिए उन्हें आपस में दन्द्र-युद्ध तो लड़ना ही पड़ता था परन्तु 
साथ ही उन्हें अपने राज्याधिपति के गौरव और उत्कषं के अनुरूप तड़क-भड़क 
बनाने और प्रदर्शित करने में जो कुछ व्यय होता था वह प्रायः सब अपनी गिरह 


२२ राजनय 


से करना पड़ता था। स्वभावतः उनकी सेवा का परिणास यह होता था कि सेवा- 
मुक्त होते समय उनके ऊपर अत्यधिक ऋण का भार होता था। 

उपर्युक्त प्रकार के वैभव के बनावटी सामाजिक बंधन के कारण राजदूत 
विदेश में केवल उक्त देश के राजपरिवार के सदस्यों से ही मिलूजुल सकते थे । 
अन्य निम्नस्तरीय राजकर्मचारियों से या जनता के मध्य किसी व्यक्ति से मिलना 
असम्माननीय और अशोभनीय समझा जाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि 
उनके सूचना-सृत्र नितांत सीमित होने के कारण वे अपने देश की जानकारी या 
हित के लिए अधिक सामग्री संकलित नहीं कर सकते थे । इसी लिए फिर अद्ध- 
राजकीय राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति प्रारंभ हुईं। इत पर खर्च कम 
पड़ता था और ये काम के भी अधिक सिद्ध होते थे। किन्तु ये अधिकांशत: अवि- 
इवसनीय और भ्रप्ट होते थे।* 
सन्‌ १८१५ के वाद 

दूतों का वर्गोकरण और “अग्नत्व' के सिद्धांत का नियमन--उपर्युक्त 
अग्रत्व विषयक झगड़ों को निपटाने की इच्छा से राज्यों ने अठारहवीं सदी में 
राजदूत और वासामात्य' (7९८४०८०४) के बीच पूर्णशक्तामात्य' ()६(778027 
शिं90६८7४ंआ५ ) नामक एक तृतीय वर्ग की सृष्टि की। परन्तु उससे भी 
समस्या हल नहीं हुईं । अन्त में नैपोलियन को परास्त करनेवाली समस्त शक्तियों 
की सन्‌ १८१५ की एक सभा ने वियेना कांग्रेस (५८०७७ (20087०88) में 
राजनयिक प्रतिनिधियों को निम्न तीन वर्गों में विभाजित किया-(१ ) राजदूत, 
(२) पृर्णशक्तामात्य और असामान्य दूत तथा (३) कार्यद्रत। इसके बाद सन्‌ 
१८१८ की ए-ला-शपल कांग्रेस ((02087९8$ ०0 तल 9-(8966 ) में 
उपर्युक्त दूसरे और तीसरे वर्ग के नीचे एक चतुर्थ वर्गीय राजनयिक दूत को 
भी मान्यता दी गयी जिसे वष््सामात्य' (200780 रे ८४6००५४) कहा गया। 
पोर्षीय राजदूत और पोषीय संदेशवाहक को राजदूत के साथ प्रथम श्रेणी में रखा 
गया। यद्यपि वियेता और ए-ला-शपल की सभाओं में समस्त राज्य उपस्थित 
नहीं थे किन्तु फिर भी उपर्युक्त वर्गीकरण को समयान्तर में अन्य राज्यों ने भी 
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मान्यता देना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार यही वर्गीकरण आज सर्वेमान्य है । 
इसके विपरीत यदि किसी देश ने अपनी इच्छानुसार वर्गीकरण किया तो वह 
था सोवियत रूस, जिसे क्रान्ति की नयी आँधी ने प्रत्येक पुरानी रूढ़िगत बात 
का छात्रु बना दिया था । उसने साम्यवादी सिद्धान्त के अनुसार वर्गगत भेद- 
भाव मिटाने के उद्देश्य से जून सन्‌ १९१८ में अपने समस्त राजनयिक दूतों की 
भी एक ही श्रेणी बना दी जिल्हें पूर्ण शक्तिधारी प्रतिनिधि कहा जाने रूगा । परन्तु 
अपने ढंग की नयी वस्तु होने के कारण सोवियत रूस के राजनयिक प्रतिनिधियों 
को विदेशों में समान पदवाले अन्य देशीय राजनयिक प्रतिनिधियों की बराबरी 
का सम्मान, पद, स्थान आदि प्राप्त नहीं होते थे । परिणाम-स्वरूप सोवियत 
रूस ने धीरे-धीरे पुराना वर्गीकरण अपनाना प्रारंभ किया। 

उपर्युक्त सभाओं में उपस्थित शक्तियों ने यह भी निश्चित किया कि 
अग्रत्व अर्थात्‌ पूर्वर्वत्तिता की दृष्टि से उक्त चार दूत-श्रेणियाँ एक-दूसरे के बाद 
उपर्युक्त वर्णित क्रम से ही स्थान पायेंगी और प्रत्येक वर्ष में पृर्ववत्तिता दृत की 
नियुक्ति की तिथि के प्राथम्य के अनुसार ही निश्चित की जायगी, अर्थात्‌ एक ही 
वर्ग के राजनयिक प्रतिनिधियों में पहले नियुक्त होनेवाले को पूववत्तिता पहले 
और बाद में नियुक्त होनेवाले को बाद में प्राप्त होगी। वैसे सन्‌ १७६० में 
पोतंगाल के प्रधान मंत्री ने यही नियम लागू करना चाहा था किन्तु असफल रहा, 
क्योंकि अन्य राज्यों ने तीत्र विरोध किया था। मृत्यु, त्यागपत्र, स्थानान्तर 
आदि के बाद जो नियुक्तियाँ होती है उनके लिए पूर्ववत्तिता का निर्णय कैसे किया 
जाता हैं यह अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय है और उसे बताने के लिए विस्तार 
में जाने की आवश्यकता पड़ेगी जो यहाँ सम्भव नहीं है। नियुक्ति की तिथि 
के आधार पर पूृव॑वत्तिता का निर्णय करने के नियम के अनुसार किसी देश में 
अपने स्थान पर सबसे पुराने राजदूत को सर्वाधिक सम्मान प्राप्त होता है। 
और नियुक्ति के आधार पर उक्त देशस्थित समस्त राजनयिक प्रतिनिधियों में 
सयाना होने के कारण उसे दृतवरिप्टा (॥00एछका ०0 ४6 9760प्रा40० 
(0778) की उपाधि से विभूषित करते है। 
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इस सबके बाद भी पूर्ववत्तिताविपयक कुछ प्रइत व्यावहारिक कठिनाइयों के 
कारण बिना हल के रह गये, जैसे, स्थायी राजनयिक प्रतिनिधि और अवसर- 
विद्येप के लिए प्रेषित प्रतिनिधि के मध्य पूर्ववत्तिता । किन्तु आजकल पूर्व- 
वत्तिता का उतना अधिक महत्त्व नही रह गया जितना पहले था । इसके दो 
कारण हैँ। एक तो यह कि सन १८०६ में पवित्र रोम साम्राज्य” का अंत 
हो गया जिससे अन्य राज्यों से पृव॑वत्तिता प्राप्त करने का अधिकारी कोई 
राज्य नहीं रह गया और सभी पूर्ण-स्वतंत्र संप्रभुसत्तात्मक राज्य समान पद के 
माने जाने लगे । दूसरे, वियेता कांग्रेस के समय से संधि आदिनन्‍्पर हस्ताक्षर 
करने के लिए विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा 'एकांतरता” (2]६८८79/2) 
का नियम अपनाया जाने लगा। अथवा ऐसा भी किया जाने लगा कि किसी संधि 
की जिस प्रति पर कोई राजदूत हस्ताक्षर करता वह उसे दूसरे पक्ष को देता था 
और दूसरे राजदूत द्वारा हस्ताक्षरित प्रति अपने पास रखता था। हाँ, यह बात 
अवश्य है कि समारोहों, परिषदों आदि में अब भी राजदूतों, अमात्यों आदि 
को इस पूर्ववत्तिता के नियम का ध्यान रखते हुए स्थान दिया जाता है किन्तु 
इसके लिए प्रत्येक देश की अपनी-अपनी प्रथा या नियम हैं और उन्हें प्रायः सब 
मान लेते हैं। उदाहरणार्थ फ्रांस में वहाँ के राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों 
के अध्यक्षों के वाद के स्थान राजदूत और अमात्य प्राप्त करते हैं तो अमेरिका में 
राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के बाद । कितु विभिन्न राज्यों की संप्रभुसत्ताओं के 
स्वयं के मध्य पू्ववत्तितासम्बन्धी कोई नियम निर्धारित नहीं है इसलिए उनके 
तत्सम्बन्धी व्यवहार में एकरूपता भी नहीं मिलती । 

इस श्रकार सन्‌ १८५१ तक राजनय सुनिश्चित और नियमित व्यवसाय 
के हप में प्रतिष्ठित हो चुका था। 


३ 
(क ) 


राजनयिक दूत और उनके भेद 


राजनीतिक और समारोहविपयक ( (७०००४ ) दूत 

सब प्रकार के राजनयिक दूतों को दो बड़े-बड़े वर्गों में विभक्तत कर सकते 
हैं---राजनीतिक और समारोह या संस्कार-विषयक । द 

(अ) राजनीतिक दूत वे होते हैं जिन्हें किसी दूसरे राज्य या संयुक्त 
राष्ट्रसंघटन में राजनीतिक संधिवार्ता आदि के लिए भेजा जाता है। इनके 
भी दो रूप होते है। एक तो वे जो स्थायी या अस्थायी रूप से किसी राज्य में 
उससे संधिवार्ता हेतु नियुक्त किये जाते हैं और दूसरे वे जो उनके प्रेषक राज्य की 
ओर से किसी सभा या सम्मेलन में प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दूसरे प्रकार के 
प्रतिनिधि उस राज्य को प्रत्ययित” नहीं किये जाते जिसके राज्य-क्षेत्र में 
उपर्युक्त सभा या सम्मेलन हो रहा हो और न ऐसा करने की आवश्यकता है। 
किन्तु फिर भी वे राजनयिक दूत हैं और राजनयिक दूतों को दिये जानेवाले 
समस्त विशेषाधिकार उन्हें भी प्राप्त रहते है जो स्वतः उनकी और प्रतिनिधि- 
मंडल के अन्य सदस्यों की शारीरिक रक्षा और रन 7... । के लिए आव- 
इयक हें और उससे सम्बन्धित हैं। 

(ब) अधिकांश राज्य बहुधा एक-दूसरे के यहाँ राज्याभिपषेक-समारोह, 
विवान्ोत्नव, अंत्येष्टि-संस्कार, जयंतियाँ आदि क्ले अवसरों पर अपने-अपने 
विशेष प्रतिनिधि भेजा करते हैं और ये दूत नवीन -- हजरत. : की सूचना 
देने के लिए भी भेजे जाते हैं। इन समारोहविपयक दृतों की वही स्थिति रहती 
हैं जो राजनीतिक दूतो की संधिवार्ता हेतु होती है। 

अब हम राजनयिक दूतों के उन चार वर्गों में विभेद देखेंगे जो पिछले 
अध्याय में बताये गये है। 


राजनय 


ल्‍प 
जग 


(१) राजदूत और पोषीय दूत ( ै77995540075 8 2909 70५8 ) - 
वर्तमान सामान्य आचार के अनुसार प्रथम श्रेणी के राजनयिक दूत को केवल 
राजदूत न कहकर “असाधारण तथा पूर्णशक्त राजदूत” कहते हैं।' 

उपर्यक्त दोनों प्रथम श्रेणी के दूत हैं। केवल संयुक्त-राष्ट्रसंघटन को और 
उन राज्यों को जिन्हें राजकीय सम्मान (२०७० ॥40०7०05) प्राप्त है, 
राजदूत, तथा पोप को लीगेट” और “ननशिओ” नियुक्त करने का अधिकार 
है । लीगेट और ननशिओ सें पदस्थिति की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं रहता, 
अन्तर केवल इतना है कि लीगेट ईसाई धर्म का एक प्रधानविशेष - जिसे 'काडि- 
नर” कहते हैं, होता है, किन्तु ननशिओ काडिनर नहीं होता। लीगेट विशेष 
प्रेषणों में मेजा जाता है जब कि ननशिओ साधारण स्थायी राजदूत जैसा होता 
है ।* राजदूत अपने राज्याधिपति के व्यक्तिगत प्रतिनिधि माने जाते हैं, 
और इसलिए विशेष सम्मानों के अधिकारी होते हैं। इतरदेशीय राज्याधिपति 
से संधिवार्ता करने का जो विशेषाधिकार राजदूतों को प्राप्त हैं उसका आज 
के सांविधानिक शासनों के युग में अब कोई अधिक महत्त्व नहीं रहा, क्योंकि 
सांविधानिक शासन में समस्त महत्त्वपूर्ण राजनयिक कार्य विदेशविभाग स्वतः 
निबटा लेता है । राजदूत परमश्रेष्ठ' (85८८॥८०८ए ) नामक उपाधि से विभूषित 
किये जाते हैं, जिसकी वे अधिकारपूर्ण माँग भी कर सकते हैं। यह भी कहा 
जाता है कि राजदूत अपने परिग्राहक राज्य के अधिपति से किसी भी समय 
भेंट करने की माँग कर सकता है, किन्तु यह मत सर्वेमान्य नहीं है ।' 

( २ ) पृर्ण-शक्तामात्य और असामान्य दूत (7४०० ?]९॥४90- 
सापंशए है श्राएठए ऊेडाए३0सं॥शए )--ये ट्वितीय-वर्गीय दूत हैं । 
वास्तव में एक ही दूत को यह दुहरा पद दिया जाता है। ये अपने राज्याधिपति 
के व्यक्तिगत प्रतिनिधि नह माने जाते । इसलिए ऊपर बताये हुए राजदूतों को 
प्राप्त विशेष सम्मान और विदेषाधिकार इन्हें प्राप्त नहीं रहते । इसके अतिरिक्त 


7. & ७पा0640 फछएछण०्णडाओ0 ?782८३९७, 99 90७ , [0 - 66, 70979 285 . 
2. 3 एफ९छ756 00 एफऑॉध्णाक्राणाईओं ॥.8ण७--६४9०7; 80४ &6., ॥92%4, 
05074 . 


8. + ७प्66 40 0॥90फ्वध० ?78८०४९९--४७६०७, 09. 767, 9879 287 
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इन दोनों वर्गों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। हाँ, पूर्णशक्तामात्य को परमश्रेष्ठ 
उपाधि का अधिकार तो नहीं है परन्तु वह उसे सौजन्यवश दी जाती है। व्याव- 
हारिक क्षेत्र में इस वर्ग का महत्त्व नगण्य-सा हो गया है क्योंकि यह वर्ग लुप्त- 
प्राय हो चला हैं। 

(३) वासामात्य (ाए5८८८ ८४०८१ )---इनका क्रम पूर्णशक्ता- 
मात्यों के बाद आता है और इसलिए ये उनसे कम सम्मानों के अधिकारी होते 
हैं। इसके अतिरिक्त कि वासामात्यों को परमश्रेष्ठ उपाधि के साथ सौजन्यस्वरूप 
भी सम्बोधित नहीं किया जाता, इनमें और द्वितीय-वर्गीय दूतों में कोई अन्तर 
नहीं रहता। ये राज्याधिपति को प्रत्ययित किये जाते हैं। 

(४) कार्यदूत ((.278०' 6 2रिशिं7०5 )--उपर्युक्त तीन वर्गों में वर्णित 
प्रतिनिधियों और कार्यदृत में केवल यह प्रमुख अन्तर है कि कार्यद्त एक देश 
के विदेशविभाग द्वारा ही भेजा जाता है और दूसरे देश के विदेशविभाग को 
प्रत्ययित किया जाता है। परिणामस्वरूप कार्यद्तों को अन्य उपर्युक्त दूतों के 
समान सम्मान प्राप्त नहीं होते । 

यहाँ कार्यदूत और अन्तरिमकालीन कार्यद्ूत ( (7०26 6 . शरिक्ा।25 
90770०४४० ) में अन्तर जान लेना आवश्यक है क्योंकि दोनों के सम्बन्ध में बहुधा 
अ्रम हो जाता है। अन्तरिमकालीन कार्यद्त वह हैँ जिसे किसी प्रणिध्यावास 
(।,८24४07 ) का प्रमुख अपनी अनुपस्थिति या छुट्टी के काल में अपना स्थान 
ग्रहण करने के लिए उक्त प्रणिध्यावास के सदस्यों में से नियुक्त करता हैं । 
उसका पद, स्थान कार्यद्त से नीचे होता है, क्योंकि उसे विदेशविभाग से 
विदेशविभाग को प्रत्यथित नहीं किया जाता वरन्‌ वह प्रणिध्यावास के प्रमुख 
का अस्थायी प्रतिनिधि मात्र रहता हैं। 

पूर्ववत्तिता के सम्बन्ध में वियेना कांग्रेस ने यह ।भिश्चय किया कि प्रत्येक वर्ग 
के दूत में पूर्वर्वत्तिता उसके पहुँचने की तिथि की शासकीय सूचना के अनुसार 
होगी और असाधारण प्रेषण पर आनेवाले दूत को कोई विद्येष पूर्ववर्तिता प्राप्त 


नहीं होगी । 
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(ख) 
राजनयिक विशेषाधिकार 


राजनयिक प्रतिनिधियों के महत्त्वपूर्ण विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं-- 
१-अनतिक्रमणीयता विषयक और 
२--राज्यक्षेत्रातीत अधिकार विपयक । 


(१) अनतिक्रमणीयता ( एशं०ंशपए ) -- 


प्रत्येक देश के अपने संविधान या विधि में राजनयिक प्रतिनिधियों के 
संरक्षण के लिए विशेष कड़े नियम रहते हैं ताकि उनकी रक्षा भली भाँति और 
विशेष ढंग से हो सके । यह अनतिक्रमणीयता का स्वत्व उनके परिवार, गृह, 
परिजन-वर्ग के सदस्यों, फरनीचर, वाहन, हरकारों और अपने देश के शासन से 
किये जानेवाले समस्त पत्र-व्यवहार और संदेशों तक विस्तृत रहता है । चूँकि 
राजनयिक प्रतिनिधि पर अन्यदेशीय दंड-विधि लागू नहीं होती इसलिए उसके 
विरुद्ध विदेशी शासन न तो कोई मुकदमा चला सकता है और न उसे सजा ही 
दे सकता है। हाँ, यदि उसके क्ृत्यों से देश की आन्तरिक शान्ति भंग होने का 
अंदेशा हो अथवा देश की सुरक्षा को संकट पहुँचता हो तो अधिक-से-अधिक उस 
देश की सरकार“उसके प्रत्या क्वान की माँग कर सकती है या फिर स्वयं ही उसे 
पदच्युत कर निश्चित समय के भीतर अपना राज्यजक्षेत्र छोड़ने का आदेश 
दे सकती हैं और इस हेतु उसे पारपत्र भी दे सकती है। यह अनतिक्रमणी- 
यता-विषयक अधिकार उसे अपने परिग्राहक राज्य में पदार्पण करने के समय 
से उसे छोड़ने के समय तक प्राप्त रहता है। उक्त राजनयिक दूत के षड़यन्त्रों 
से अत्यधिक तनावपूर्ण वाज़ावरण उत्पन्न होने पर और देश की सुरक्षा को 
अद्यधिक अंदेशा पहुँचने पर उक्तदेशीय सरकार उसे कुछ समय के लिए बंदी 
भी बना सकती है और फिर सुरक्षित रूप से उसे उसके घर वापस भेज सकती 


१. इस विषय पर यहाँ संक्षेप में ही प्रकाश डाला गया है और यथाशक्ति विषयांतर 
नही होने दिया गया हे | इस पर विस्तृत जानकारी के लिए ओपेनद्रेम तथा हाल के 
अंतर्राष्ट्रीय विधि-सम्बन्धी अंथ देखिए | 
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है। हिन्द-एशिया में जब कुछ वर्षों पूर्व उच-विरोधी स्वातंत्यसंग्राम चल रहा था तो 
हिन्द-एशियास्थित भारतीय राजनयिक प्रतिनिधि को औपनिवेशिक डच शासन 
ते बंदी बना लिया था। जब भारत सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया तो 
डच शासन ने यह उत्तर दिया कि उक्त भारतीय दूत के शरीर तथा प्राण की 
रक्षा के लिए उसे सुरक्षित स्थान में रखने के लिए ही उसे बंदी बनाया गया था । 
राजदूत के स्वदेश तथा परिग्राहक देश के मध्य युद्ध छिड़ जाने पर भी उसके उक्त 
विशेषाधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 


(२) राज्यक्षेत्रातीत अधिकार (छत०४ंभी+9) 


राजनयिक प्रतिनिधियों का अधिकृत निवास-स्थान और कार्यालय तथा 
सचिवगण, विभिन्न सहचारीगण, राज्याभिलेखपालू, लिपिक आदि परियग्राहक 
राज्य के शासन या न्याय-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते। किन्तु यह अधिकार 
असीम नहीं है और इसका दुरुपयोग करने पर परिग्राहक राज्य चुपचाप सहन 
करने को बाध्य नहीं है। इसलिए राजनयिक प्रतिनिधि से यह अपेक्षा की जाती 
है कि वह उस देश के शासन से अपराधियों को दण्ड देने में सहयोग करेगा। 
उसके विरुद्ध परिग्राहक राज्य के न्यायालयों में ऋण आदि-विषयक कोई व्यवहार- 
बाद ( (707 5पां।) प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और न उसे अथवा उसके 
परिवार के सदस्यों या सचिव आदि को साक्ष्य देने पर ही बाध्य किया जा सकता 
है। हाँ, वह स्वयं चाहे तो अपने इस विशेषाधिकार का त्याग कर न्यायारूय 
के न्यायक्षेत्र का बंधत मान सकता है, यद्यपि इस प्रइन पर मतभेद है कि वह उसे 
बिना अपने शासन से्रे पूछे त्याग सकता है अथवा नहीं। किन्तु उसकी निजी 
अचल संपत्ति इस न्यायक्षेत्र से परे नहीं मानी जाती । राजनयिक दूत की निवास- 
स्थानविषयक अनतिक्रमणीयता उसके कार्यालयसम्बन्धी कर्मचारीवुन्द को भी 
प्राप्त रहती है । किन्तु उक्त अनतिक्रमणीयता का दुरुपयोग स्थानीय अपरा- 
धियों को शरण देने के लिए नहीं किया जा सकता और न किसी स्थानीय व्यक्ति 
को जो विदेशी राजदूतावास की सेवा में नहीं है, राजदूतावास की सीमा के 
भीतर उसकी इच्छा के विपरीत रोका जा सकता है। राजनीतिक अपराधियों 
को राजदूतावासों में राजप्रश्रय (5५५7०) दिये जाने का अधिकार है अथवा 
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नहीं; इस पर मतभेद है। हाल के मतानुसार यूरोप में निश्चित रूप से यह मान 
लिया गया है कि ऐसा कोई अधिकार नही है । किन्तु इसके विपरीत दक्षिण अमे- 
रिका तथा अन्य देशों में अभी यह अधिकार माना जाता है और उसका प्रचलून 
भी है। राजनयिक दूत के निवासस्थान के भीतर वह अपने धर्मपालन के लिए 
तत्सम्वन्धी धर्मस्थान स्थापित कर सकता हू और पुजारी आदि से पूजा आदि भी 
करवा सकता हैं। राजनयिक प्रतिनिधि परिग्राहक राज्य के द्वारा लगाये गये 
समस्त प्रत्यक्ष कर ([)6८८ ४४०८५) तथा कुछ अन्य प्रकार के कर भी देने 
को वाध्य नहीं होता । किन्तु सज्जनता के नाते उससे यह अपेक्षा की जाती है कि 
वह स्वच्छता, प्रकाश आदि-विषयक कर देगा और ये कर वास्तव मे दिये भी 
जाते है। 
राजनयिक प्रतिनिधि को ऐसे अन्य राज्यो की सीमा के भीतर भी, जहाँ 
से होते हुए उसे अपने परिग्राहक राज्य या स्वदेश को जाना हो, कुछ अधिकार 
दिये जाते है, जिन्हें “निप्कपट यात्राधिकार” (]२9]६ ० [0८०१४ 
2955486) कहते हैं । किन्तु यदि उसके देश तथा उस राज्य के मध्य, जिसके 
राज्यक्षेत्र में वह हो, शत्रुता-पूर्ण सम्बन्ध चल रहे हों तो उसे यह अधिकार 
प्राप्त नहीं रहता और उसे शत्रु की भाँति बन्दी बनाया जा सकता है । 
कुछ राजनयिक विशेषाधिकार अराजनयिक व्यक्तियों को आवश्यकता- 
नुसार प्राप्त होते है। राजनयिक विशेषाधिकारों की परिभापा और विवरण 
के लिए प्रत्येक राज्य को कानून बनाना पड़ता है। ऐसे अराजनयिक व्यक्तियों 
को दो वर्गो में विभक्त किया जा सकता है-- 
१--राष्ट्रीय कर्मचारी और 
२--अत्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्बन्धित व्यक्ति । 
दूसरे वर्ग को तीन«श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं-- 
(क) संयुक्त-राष्ट्रसंघटन के कर्मचारी, 
(ख) अच्तर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीश तथा 
(ग) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कर्मचारी । 


३3. 4 परय९कधा5७ 0 वृ्तशफ्रक्ााततव] ॥.8फ » ०9४ खा, 89% 70. 3924; 
97. 288. 
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क्‍ गा 
वाणिज्य-दूतों की संस्था 


यद्यपि वाणिज्य-दूत राजनयिक प्रतिनिधि नहीं माने जाते क्योंकि वे केवल 
कार्य-विद्येंप तथा विषय-विशेष के लिए स्थानीय रूप से नियुक्त किये जाते हैं 
और उन्हें सभी राजनयिक विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं रहते, किन्तु फिर भी 
दोनों प्रकार के प्रतिनिधियों में समानता तथा निकट सम्बन्ध होने के कारण 
संक्षेप में उन पर भी यहाँ कुछ प्रकाश डाला गया है। 


(१) उद्भव 


इस संस्था का बीज-वपन मध्य युग में पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआ जहाँ 
व्यापारी वर्ग अपने धन्धे-सम्बन्धी झगड़ों को निबटाने के लिए अपने में से किसी 
या किन्‍हीं को चुन लेते थे, यद्यपि व्यापारियों के संघ या श्रेणियाँ (80705) 
भारतवर्ष में भी अत्यन्त प्राचीन काल से रही हैं, जैसा कि स्मृतियों के पढ़ने से विदित 
होता है। ये व्यापारी जब पूर्व में तुर्की साम्राज्य के अन्तर्गत जा बसे तो उक्त 
संस्था को अपने साथ ले गये, जहाँ उसने विस्तृत होकर दूसरा रूप धारण कर लिया 
अर्थात्‌ वे वहाँ स्थित अपने देश के समस्त नागरिकों की सुरक्षा और न्यायक्षेत्र के 
अधिकारी हो गये। धीरे-धीरे कालान्तर में उनके न्याय-क्षेत्रविषयक अधिकार 
सम्बन्धित देशों द्वारा समाप्त कर दिये गये। इसलिए वे पुनः अपने विषय व्यव- 
साय' तक सीमित रह गये। 


(२) नियुक्ति 
वाणिज्य दूतों की नियुक्ति उनके राज्य के द्वारा किये गये एक विशेष नियुक्ति- 


पत्र के द्वारा की जाती है जिसे राजनयिक भाषा में, लैब्रे-द्‌ प्राविज्ञां' ([.८६४८ 
१6 ?7०एांधं००) कहते हैं। ये शब्द फ्रेंच भाषा के हैं जिनका शब्दार्क भी 
'नियुक्ति-पत्र' ही होता है। वाणिज्यिक अभिकर्ताओं ((088ए४ 32०78) 
तथा कभी-कभी उप-वाणिज्यदूत की नियुक्ति अपने राज्य की सहमति से वाणिज्य- 
दूत ही करता है । जिस देश में वाणिज्य दूत नियुक्त किया जाता है वहाँ स्थित 


उसके देश का राजनयिक प्रतिनिधि उसके नियुक्तिपत्र को उक्त देश के परराष्ट्र- 


३२ राजनय 


विभागीय सचिव को दे देता है जो उस नियक्ति-पत्र को उक्त देश के राज्या- 
धिपति तक पहुँचा देता है। इस पर उक्त वाणिज्यदूत को नियुक्तिविषयक 
स्वीकृति मिल जाती है। इस स्वीकृति को कार्यानुमति' कहते हैं जिसके लिए 
राजनयिक क्षेत्र में एक्जिक्वेटर' (25८०१००८० ) शब्द प्रयुक्त होता है । यह 
शब्द लैटिन भाषा का है जिसका दब्दार्थ होता है वह कार्य सम्पादन कर सकता 
हु। यह कार्य-निवेहन-अधिकार कभी भी छीना जा सकता है। 


(३) विभिन्‍न वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की स्थिति । 

वाणिज्यिक प्रतिनिधि चार प्रकार के होते हैं--महावाणिज्य-दूत, वाणिज्य- 
दूत, उप-वाणिज्य-दूत तथा वाणिज्यिक अभिकर्त्तागण। महावाणिज्य-दूत के अधीन 
बहुधा कई वाणिज्यिक मंडल और वाणिज्य-दूत रहते हैं। उपवाणिज्य-दूत महा- 
वाणिज्य-दृत या वाणिज्य-दृत का सहायक रहता है। वाणिज्यिक अभिकर्तागण 
महावाणिज्य-दूत और वाणिज्य-दूतों के नीचे रहते हैं और विशिष्ट स्थानों के 
लिए उन्हें कुछ विशिष्ट कार्य दिये जाते हैं। वाणिज्य-दुत और महावाणिज्य- 
दूत अपनी सरकार से सीधा पतन्रव्यवहार कर सकते हैं किन्तु समस्त वाणिज्य- 
प्रतिनिधि अपने देश के उस राजनयिक दूत के अधीन कार्य करते हैं जो उसी 
राज्य को प्रत्ययित (३८८7८०॥८८४) किया गया है जहाँ कि वे स्वयं अवस्थित 
रहते हैं। इसलिए वे उवत राजनयिक प्रतिनिधि के प्रत्येक आदेश और सलाह 
को मानने के लिए बाध्य रहते हैं। 


(४) वाणिज्य-दूतों के कर्तव्य 

ये कतंव्य कुछ तो प्रथानुसार रहते हैं और कुछ ऐसे रहते है जो सम्बन्धित 
देशों के मध्य की गयी विशेष संधियों के द्वारा विरचित और स्पष्ट किये जाते हैं । 

(अ) जैसा कि उनके ब्वाम से ही प्रतीत होता है, वाणिज्यदूतों का सर्वप्रथम 
और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कतंव्य यह है कि वे स्वदेश के वाणिज्य-व्यवसाय के 
उत्थान हेतु सतत क्रिया-शील रहें। इस लक्ष्य की पूर्ति के हेतु वे समस्त वैध 
प्रणालियों को अपना सकते हैं। दोनों देशों के बीच की तदविषयक संधियों का 
उचित निष्पादन हो रहा है या नहीं, यह देखना भी उन्हीं के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 
आता है। 
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(आ) अपने राज्य के जल्यानों और उनके कर्मचारियों की समुचित सहा- 
यता, पथ-प्रदर्शन, संरक्षण आदि भी वाणिज्यदूत का कत्तेव्य है। अपने राज्य 
के नागरिकों को, जो उस देश में उपस्थित हों भुखमरी में, वीमारी में, न्‍्यायालूय- 
सम्बन्धी कार्यों में तथा मरणोपरान्त उनकी लावारिस संपत्ति की सुरक्षा के 
विषय में उनकी या उनके परिवार के व्यक्तियों की सहायता करना और उनकी 
सुरक्षा का ध्यान रखना वाणिज्यदूतों का एक अत्यधिक महत्त्वयूर्ण कर्तव्य हैं । कुछ 
विधानविषयक करत्त॑व्य भी विशिष्ट संधियों द्वारा वाणिज्यदूतों को सौंप दिये जाते 
हैं। इनमें मुख्य थे हैं--उक्त देशस्थित स्वदेश के नागरिकों के जन्म, मृत्यु, विवा- 
हादि को पञ्जी-बद्ध और प्रमाणित करना, उनके वसीयतनामों को अपने अधिकार 
में लेना और गोदतामों को वैधता प्रदान करना, साक्ष्य लेना आदि आदि । 
(५) वाणिज्य-दूृतों के विशेषाधिकार 

जितने राजनयिक विशेषाधिकार राजनयिक प्रतिनिधियों को प्राप्त रहते हैं 
उतने या उस रूप में वाणिज्यदूतों को प्राप्त नहीं रहते क्योंकि उनका स्वरूप 
राजनयिक नहीं माना जाता। इसलिए उन्हें जो कुछ भी विशेषाधिकार दिये 
जाते हैं वे वैध अधिकार के रूप में नहीं मांगे जा सकते। केवल वे ही विशेषा- 
धिकार या सुविधाएँ उन्हें दी जाती हैं जिनका कि स्पष्ट विवरण वाणिज्यिक 
संधियों में दिया जाता है। कुछ सुविधाएँ और अधिकार सौजन्यस्वरूप भी उन्हें 
प्रदान किये जाते हैं। चंकि उन्हें अधिकांश विशेषाधिकार विशिष्ट संधियों के 
द्वारा ही प्रदान किये जाते हैं इसलिए यहाँ उनका विवरण देता संभव और 
उचित नहीं। यहाँ केवल निशचयात्मक ढंग से इतना ही कहा जा सकता है 
कि अधिकांशत: सभी देड़ा वाणिज्यदूतों को उनके पदसम्बन्धी कार्यों के लिए 
अपनी व्यवहार-विधि और कभी-कभी दंड-विधि के बन्वनों से मुक्त ही रखते 
हैं। एक बात और ध्यान में रखने योग्य यह है कि० वाणिज्यदूत केवल उसी 
क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों से सीधा सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं जो उनका 
वाणिज्य-मंडल हो, सम्बन्धित शासन से सीधा सम्पर्क स्वयं स्थापित नहीं कर 
सकते। ऐसा वे अपने देश के राजनयिक प्रतिनिधि के द्वारा ही कर सकते हैं 
क्योंकि वे उसी के अधीन रहते हैं।' 

१. आगणें अध्याय ६ भी देखिए | 
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विकास का स्वरूप 

राजनयिक सिद्धांत के सदियों पुराने इतिहास के अनुशीलन से ज्ञात होगा 
कि उसके विकास की प्रगति सदैव एक-सी नहीं रही है। उसमें सदेव प्रगति ही 
होती रही हो सो भी बात नहीं है। उसके दीर्घ जीवन-काल में ऐसे भी समय 
आये हैं जब कि यह प्रगति न केवल रुक गयी है वरन्‌ उसकी गति विपरीत दिशा 
की ओर उन्मुख हो गयी हँ। किन्तु जब हम इस सुदी्घ-कालीन इतिहास पर 
विहंगम दृष्टिपात करते हैं और उसके सम्यक्‌ चित्र को एकबारगी दृष्टिगत करते 
हैं तो वह चित्र प्रगति ही प्रदर्शित करता है। 

राजनयिक सिद्धान्त के विकास और प्रगति में मूलतत्त्व अन्तर्राष्ट्रीय विधि' 
रहा है क्योंकि स्वयं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास का राजनयिक सिद्धान्त 
पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। हारलेंड-निवासी ह्यूगो ग्रोशियस (#मंप० 
(70008 ) अंतर्राष्ट्रीय विधि का पिता कहा जाता हैं। उसके “युद्ध और 
शांति की विधि के सम्बन्ध में! ([0८ ]०४८ 8८06 9८ 92८४8 ) नामक और 
सन्‌ १६२५ में प्रकाशित ग्रन्थ से आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय विधि का वैज्ञानिक 
स्वरूप प्रारंभ हुआ, क्योंकि यह पहला ग्रन्थ था जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विधि के 
सम्यक्‌ स्वरूप की प्राय: पूर्ण रूप से व्याख्या की गयी शभ्री। वैसे अन्तर्राष्ट्रीय 
विधि के विशिष्ट अंगों पर रचनाएँ ग्रोशियस के पहले भी हो चुकी थीं जिनके 
रचयिताओं में प्रमुख लेगगैनो, बेली, ब्रनस, विटोरिया, आयलछा, सुआरेज, 
जेन्टिल्सि थे। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विधि के कार्यपालन हेतु ऐसी कोई अन्त- 
रष्ट्रीय कार्यपालक संस्था नहीं रही जो उक्त विधि के नियमों का पालन 
राष्ट्रों से करवा सकती। इस कमी के कारण अन्तर्राष्ट्रीय विधि को शिथिलू 
विधि' (५४८४८ 729 ) कहा जाता है। किन्तु इस कमी के होने पर भी 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण और प्रभावशाली होती गयी है, 
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क्योंकि विभिन्न स्वेच्छा से और स्वार्थवशात मान्यता देते रहे हैं और 
उसका पालन भी करते रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विधि और अन्तर्राष्ट्रीय नेतिकता 
का विकास प्रायः साथ ही साथ हुआ है क्‍योंकि दोनों ने पारस्परिक क्रिया 
(ऐक्शन ) के द्वारा एक-दूसरे के विकास पर प्रभाव डाला है। जैसे-जैसे विश्व के 
विभिन्न राज्यों में पारस्परिक सम्पर्क और व्यापार बढता गया वैसे-वैसे अन्त- 
रष्ट्रीय नैतिकता और अन्तर्राष्ट्रीय विधि की जडें भी गक्तियुक्त होती गयीं 
और उन्हें आगे फैलने का अवसर भी मिलता गया। विव्व की बदलती हुई 
परिस्थितियों के कारण ही अनिवार्य रूप से राष्ट्रों को अन्तर्राष्ट्रीय विधि और 
अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता को अधिकाधिक मान्यता देनी पड़ी। यदि वे ऐसा न 
करते तो एक फैलते हुए राष्ट्रसमाज के सदस्यों के रूप में उनका जीवित रहना 
असंभव हो जाता । 

तो पुरातन काल से आज तक राजनयिक सिद्धान्त की प्रगति की रूपरेखा 
क्या रही है ? प्राचीन काल में मनुष्य की निष्ठा अपने-अपने गिरोह तक सीमित 
रहती थी और इसलिए गिरोहों के पारस्परिक सम्वन्धों में गिरोहगत अर्थात्‌ 
जातिगत अधिकारों की संकुचित मनोवृत्ति कार्य करती थी। तत्कालीन राज- 
नयिक क्षेत्र में अर्थात्‌ संधिवार्ता आदि विषयों में भी उक्त संकुचित मनोवृत्ति 
का ही रूप प्रदर्शित होता था। धीरे-धीरे समाज की वदलती हुई परिस्थितियों 
के कारण और एक-दूसरे के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता का अनुभव 
होने पर उपयु कत जातिगत अधिकारों पर बल देने की मनोवत्ति शने: बने: दूर 
होती गयी और उसका स्थान अन्‍न्तर्जातीय, उभय-पक्षीय अधिकारों तथा हितों 
की रक्षा-विषयक विशृुद भावना लेती गयी। चूकि वैदेशिक नीति के क्षेत्र में 
उक्त विशद भावना परिलक्षित होने लगी इसलिए राजनयिक सिद्धान्त के क्षेत्र 
में भी उसका प्रभाव प्रकट हुआ। इस प्रकार राननयिक सिद्धान्त की प्रगति 
निषेधक ( #हणंपए८ ), जातिगत या वर्गगत अधिकारों की संकुनचित 
भावना से अभिव्यापक (77८0४४८) साधारण हितों की विधद भावना की 
ओर हुई है।' 
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३६ राजनय 
यूनानी काल 

जिस प्रकार राजनयिक आचार के विकास में यूनानियों का बड़ा महत्त्वपूर्ण 
हाथ रहा है, उसी तरह राजनयिक सिद्धान्त के विकास का भी यथ्थेष्ट श्रेय उन्हीं 
को मिलना चाहिए। आधुनिक “कास्फ्रेन्स” अर्थात्‌ सम्मेलन का प्रादुर्भाव भी 
यूनान में हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि यूनानी राज्यों में आपसी समस्याओं को 
हल करने के लिए इस साधन का काफी प्रयोग किया जाता था। वत्तेमान 
युग के राष्ट्रससंघ' (लीग आफ नेगन्स) और संयुकत-राष्ट्रसंघटन्' (यूनाइटेड . 
नेशन्स आरगेनाइजेशन) के समान यूनानी राज्यों के भी आपस में सम्मेलन 
हुआ करते थे जिन्हें “ऐम्फिकट्यानिक' अर्थात्‌ क्षेत्रीय” सम्मेलन या परिपद 
कहा जाता था। यूनानी नगरराज्यों के मध्य ये सम्मेलन उनकी घनिष्ठता 
के कारण हुआ करते थे और इस घनिष्ठता के दो कारण थे। १--यूनानी लोग 
अपने को बिलकुल भिन्न और संस्क्रत जाति मानते थे जिसके लिए, वे हैलेन' 
दब्द का प्रयोग करते थे। ऐसी सब जातियों के लिए जिनकी संस्क्रति और भाषा 
यूनानियों से भिन्न थी, यूनानी लोग बारबेरास' शब्द का प्रयोग करते थे जिससे 
आधुनिक अंग्रेजी भापा का बारवेरियन' अर्थात्‌ असभ्य शब्द निकला हे। 
२--दूसरा कारण था उन नगरराज्यों में सामीप्य के कारण पारस्परिक व्यापार- 
व्यवसाय की प्रचुरता। 

सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सम्मेलन ई० प्‌ृ० सातवीं शताब्दी में डेलास द्वीप 
में हुआ, जिसे एथेन्स राज्य ने नष्ट कर दिया। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों का एक 
स्थायी सचिवालय भी हुआ करता था । इनका मुख्य कार्य था पुण्यस्थानों और 
कोपों की रक्षा करना, और तीर्थयात्रियों के आवागमन की विधिवत्‌ व्यवस्था 
करना। वे उभयपक्षीय पाउस्परिक हितों से संबन्धित राजनीतिक मामजछों पर 
भी*विचार और कार्यवाही करते थे और इस प्रकार एक महत्त्वपूर्ण राजनयिक 
कार्य करते थे। 

इन सम्मेलनों को कुछ ऐसे दिगेपापरच्यर भी प्राप्त थे जिन्हें आज की भाषा 
में राज्यक्षेत्रातात अधिकार! (#िाटाए7072 २3870) था राजनयिक 
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विद्येषाधिकारं (%0श5स८ट एऐ+ए८४०४) कहा जा सकता है। जो 
राज्य उक्त संघ के नदस्य थे उन्होंने आपस में यह उत्तरदायित्व ले लिया कि 
युद्धकाल हो या भझांतिकाल, एक सदस्य राज्य दूसरे सदस्य राज्य के नगर का 
विध्वंस नहीं करेगा और न उसके जल-पूरक साधनों में ही किसी प्रकार की 
रुकावट डालेगा। यदि कोई सदस्य इस जर्ते को भंग करता तो वह आप ही 
आप अन्य सदस्य राज्यों का घत्रु मान लिया जाता था और ये जन्य राज्य उत्त 
राज्य को दंडित करने के लिए उसके विरुद्ध युद्ध घोषित कर देते थे | इन क्षेत्रीय 
परिषदों के द्वारा इस प्रकार से दंडित करने के अनेकों उदाहरण हैं। क्या यह 
क्रिया लितांत वैसी नहीं थी जिसे आधुनिक युग में संधिगत कारण ((:9$05 
5020८ए१$ ) कहते हैं ? 

यद्यपि उक्त क्षेत्रीय परिषदें अन्त में असफल या समाप्त हो गयीं तथापि 
उनसे साधारण अन्तर्राष्ट्रीय हिदों और अन्तर्राष्ट्रीय विधि की धारणाओं को 
काफी बल प्राप्त हुआ और राजनयिक सिद्धान्त के एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भंग के 
विकास की नींव पड़ी। उनकी असफलता के दो प्रमख कारण थे। १--कई 
प्रमुख यूनानी राज्य उनके सदस्य नहीं थे और २--उनकी संयुक्त्र जक्ति इतनी 
पर्याप्त नहीं थी कि उसके हारा अपने निर्णयों का पालन अधिक गव्तिशाली 
राज्यों से करवा सकते । बिलकुल ये ही कारण लीग ऑफ़ नेश्स' की अस- 
फलता के थे। 

यूनानी राज्यकाल में हमें राजनयिक सिद्धान्त के एक अन्य महत्त्वपूर्ण अंग 
और अत्तर्राष्ट्रीय झगड़ों को निवटाने के एक श्ञांतिपूर्ण साधन विवाचन या 
'पंच-निर्णयय (0४ ०797४09) के भी दर्शन होते हैँ। यह साथचन उस समय 
यथेप्ट रूप में प्रचलित था और तत्कालीन राजनीतिज्ञ उससे भल्ली भाँति परिचित 
थे, जैसा कि राजा आू्ुचिडिमस के उस भाषण से प्रकट होता हैँ जो उसने द्वितीय 


अध्याय में वतायी हुईं स्पार्ट सभा में दिया था। यह दीर्घ और गंभीन था, 
जिसका सारांश इस प्रकार है--- 
युद्ध से कोई लाभ या प्राप्ति नहीं होती । इसलिए हमें पहले एथेन्स राज्य 


को अपना एक राजदूत प्रतिपेध अर्थात्‌ निवारणोपदेश (रिए078४:78707 ) 
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नशा 


के हेतु भेजना चाहिए। यदि एथेन्स ठीक ढंग से हमारे प्रस्तावों का उत्तर देता 
हैं तो युद्ध का प्रश्न ही नही उठता, अन्यथा दो-तीन वर्ष में हम इतनी शक्ति 
संचित कर लेंगे कि एथेन्स को सरलता से परास्त कर सकेंगे अथवा हमारी बढ़ी 
हुई शक्ति को देखकर ही एथेन्स स्वयं घुटने टेक देगा। यह हमारे राष्ट्र-सम्मान 
और देश के धन-जन का भी प्रहइन है। इसलिए हमें शांतिपूर्ण मनन के बाद 
ही किसी महत्त्वपूर्ण निर्णय पर पहुँचना चाहिए। हमें यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संकटकालीन स्थिति के विपय में एथेन्स हमें वेध रूप से संतुष्ट 
करने को तैयार है। ऐसे एक देश को, जो विवाचन के लिए तैयार हो, दोषी 
करार देना विधि के विपरीत होगा । 

किन्तु यूनावी नगरराज्यों ने पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र में जिस आदर्णे 
की कल्पना की उसका वे अधिक समय तक अनुकरण न कर सके क्योंकि वे अपने 
को उस आदर के अनुरूप योग्य न बना सके । उनकी आक्रामक और हिसात्मक 
भावनाओं ने उनकी शांतिपूर्ण सहयोग की भावनाओं पर विजय पा छी और 
मैसीडोनिया की मिट्टी ने सिकन्दर महान्‌ को जन्म दिया जिसने संघीय या 
सहयोगपूर्ण मनोवृत्ति के सिहासन पर एकछत्र महान्‌ यूनान राष्ट्र की भावना 
को आसीन कर दिया। नगरराज्यों की समाप्ति हो गयी। 


रोमन काल 


इस काल को दो भागों में बाँठ सकते हैं--- 

१--गणतंत्र काह, और २--साम्राज्य काल । 

१--गणतंत्र काल---इस काल में राजनयिक सिद्धान्त प्राय: वही थे जो 
यूनानी नगरराज्यों के समय थे। वैदेशिक सम्बन्धों का संचालन एक प 
के हाथ में था जिसे सीनेट (8०08८) अर्थात्‌ अधिसभा' या शिप्ट-सभा' कहते 
थे और फरवरी मास में राजनयिक कायवाही की जाती थी । 

२--साम्राज्य काल--जैसा कि द्वितीय अध्याय में कहा जा चुका हैं, 
रोमन लोगों ने राजनय को जो कुछ दिया वह सैद्धांतिक क्षेत्र में ही दिया, किन्तु 
यह देन भी अच्तर्राष्ट्रीय विधि से सम्बन्धित है यथार्थ राजनयिक सिद्धान्त से 
नहीं। श्री हेराल्ड निकल्सन का कथन है कि रोमनों ने राजनयिक सिद्धान्त 
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के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और समता का नहीं वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था 
और अनुशासन का उत्कर्ष किया, छल और चापल्य का स्थान आज्ञापालन 
और संगठन को दिया, तथा अराजकता की जगह जञांति का अभ्यास कराया । 
किन्तु मेरी सम्मति में रोम साम्राज्य में सैनिक बल के आधार पर जिस व्यवस्था, 
अनुशासन, आज्ञापालन, संगठन और शांति की मनोवृत्ति की स्थापना की गयी 
थी उससे राजनयिक सिद्धान्त को कोई स्थायी प्राप्ति अथवा छाभ नहीं हुआ। 
यदि ऐसा मान लिया जाय तो संसार का हर साम्राज्य राजनयिक सिद्धांत 
को आगे बढ़ाने का दावा कर सकेगा। सच बात तो इसके विपरीत ही मालूम 
पड़ती है अर्थात्‌ साम्राज्यवादी मनोवृत्ति ने तत्कालीन स्वस्थ राजनयिक सिद्धांत 
की प्रगति को रोका ही है, उसे आगे नहीं बढ़ाया। जिस समय राष्ट्र पार- 
स्परिक अधिकारों की रक्षा करते हुए और समता की भावना से प्रेरित होकर 
सहयोग को बढ़ा रहे थे, उस समय सैन्य बल पर भरोसा करनेवाली रोमन जाति 
ने साम्राज्य विस्तार की मनोवृत्ति से प्रेरित होकर बलपूर्वक पद्योसी और 
अशक्त राज्यों की स्वतंत्रता का अपहरण करके, समता के सिद्धांत को ठुकराते 
हुए उन्हें आत्मसात्‌ करना प्रारंभ कर दिया। इन पड़ोसी राज्यों के साथ इस 
फैलते हुए साम्राज्य का व्यवहार धमकी-घुड़की का ही रहा है, समता, सहयोग 
या उनके अधिकारों के सम्मान का नहीं। और यह साम्राज्य-विस्तार उसी 
समय रुका जब कि उसकी व्यवस्था या और अधिक विस्तार सामर्थ्यं से परे 
दिखाई देने लगा। जब यह विस्तार अपनी सीमित शक्ति के कारण रुक गया 
तो साम्राज्यक्षेत्र की परिधि पर स्थित राष्ट्रों को, अन्तर्राष्ट्रीय विधि की दृष्टि 
से, राष्ट्रसमाज का सूमान पद-धारी सदस्य कहा जाने रूगा। 

यह है राजनयिक दृष्टि से रोम साम्राज्य की कथा और इसे पढ़कर कोई 
भी कहेगा कि राजनयिक सिद्धांत की प्रगति को शैम साम्राज्य ने रोका ही हे, 
अथवा पीछे हटाया है, उसे आगे नहीं बढ़ाया । भारी-भरकम रोम साम्राज्य को 
भरोसा अपनी शक्ति पर था और पड़ोसी राज्य उससे भयभीत ही रहे होंगे । 

दूर-दूर तक फैले हुए रोम साम्राज्य की विशालूता को दृष्टिपथ में रखते 
हुए श्री निकलसन कहते है कि रोम साम्राज्य ने लोगों के मन में विश्व-राज्य की 
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है-ह-। राजवय 


स्मृति बैठा दी होगी जिसे बाद के पवित्र रोम साम्राज्य (छि0ए मरे ठशव7 
70४5८) और पोपीय संस्था (?2878८५) ने अक्षुण्ण बनाये रखने का 
प्रयत्न किया। मेरी सम्मति में रोम साम्राज्य की विशालूता और पार्थिव 
विस्तार मात्र से लोगों में विश्वराज्य की कल्पना नहीं जमी होगी। वास्तव में 
विश्वराज्य की कल्पना का उद्भव और उस कल्पना के अनुरूप मनुष्य के मान- 
सिक क्षितिज का विस्तार, ये दोनों कार्य धर्म के --संसार के प्रत्येक महान्‌ 
धर्म के--हैं। हिन्दू धर्म अनादि कारू से ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्‌” का मंत्र 
पढ़ाता रहा है। वौद्ध धर्म की अहिसा अत्यंत विशद है और उसकी अभिव्यापक 
भावना सबका आलिगन करती है। ईसाई धर्म का प्रेम भी यही पाठ पढ़ाता है! 
हाँ, निम्नस्तरीय तामसी मनृष्य जब धर्म के ठेकेदार बन जाते है तो अवश्यमेव 
उक्त धर्मावलम्बी संकुचित और अधोगामी बन जाते है। अन्ततोगत्वा धर्म ही 
मनप्य को विश्वराज्य की आआदह्ा,नश स्थिति के लिए तैयार करता है। अत 
रोम साम्राज्य से विश्वराज्य की भावना को कोई स्थायी बल प्राप्त नहीं हुआ । 
इसके विपरीत उसके विनाश के बीज उसी में निहित थे। यदि कोरे सिद्धान्त 


के रूप में इसे कुछ प्राप्ति कहा भी जाय तो वह अंतर्राष्ट्रीय विधि को हुई है, ' 


क्योंकि विश्वराज्य की बात वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय विधि का ही विपय है। 
रोमन नागरिकों के आपसी सम्बन्धों के लिए जो विधि (लॉ) थी, वह 
रोम साम्राज्य में रहनेवाले विदेशियों पर छागू नहीं होती थी। ये विदेशी 
व्यापार आदि के कारण रोम साम्राज्य में काफी लम्बे समय से रह रहे थे। 
इनके वीच इस दीघे काल में कई लोकाचार ((:५७६0779) पैदा हो गये थे। इन्हीं 
पर आधारित विधियाँ उक्त विदेशियों के पारस्परिक सामाजिक सम्बन्धों पर 
लागू होती थीं। इस विधि को रोमन लोग सार्वभौम विधि या राप्ट्रों के बीच 
की विधि समझते थे, यद्यपि एसा समझना उनकी भूल थी। इस विचारधारा 
के उ््नरक यूनानी दाशनिक ज्ेनों (2०7०) के अनुयायी थे जिन्हें 'स्टोइक 
(9:07८) अर्थात्‌ जितेन्द्रिय कहा जाता था। इन दार्शनिकों का प्रादर्भाव तो 
' यूचान मे हुआ था कित्तु रोम में इन्होंने अधिक प्रभाव दिखाया। इन दाशंनिकों 
का कहना था कि उक्त विधि मनुष्य के विवेक से उत्पन्न हुई है और इसलिए 
वह प्राकृतिक विधि” (नैचुरल लॉ) भी है। किन्तु, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
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है, उनकी यह विचार-धारा भ्रमपूर्ण थी। इस प्राकृतिक विधि' के दो प्रमुख 
लक्षण थे जिन्हें रोम साम्राज्य में मान्यता दी जाती थी। प्रथम, सब मनुष्य 
बरावर है। द्वितीय, राष्ट्रों के बीच की गयी संधियाँ पवित्र होती हैं और उनका 
पालन करना अनिवार्य कत्तंव्य हैँ। 


बाइजेण्टाइन साम्राज्य काल 

बाइजैण्टाइन साम्राज्य चारों ओर असभ्य बबेर जातियों से घिरा हुआ था । 
इनके अनवरत आक्रमणों से बचने के लिए दुर्बल बाइजैण्टाइन साम्राज्य केवल 
सैन्य शक्ति पर भरोसा करके नहीं रह सकता था। इसलिए इन वबेर जातियों 
को आपस में लड़ाना, उन्हें प्रलछोभन देना, उन्हें ईसाई धर्मानुयायी बनाना ही 
बाइजैणप्टाइन सम्राटों के प्रमुख अस्त्र थे । इस तरह इस काल में राजनय ने अनि- 
माणकारी रूप धारण कर लिया। उसमें नैतिकता और सहयोग की भावनाओं 
का अन्त हो गया और उनका स्थान अनैतिकता अर्थात्‌ छल-कपट और विध्वंसक 
भावनाओं ने ग्रहण कर लिया। राजनय सच्चे अर्थ में कूटनीति बन गया। इस 
अध:पतन का प्रमूख कारण, मेरी सम्मति में, आत्मविवृद्धि (5०-३४ 872॥- 
42८77८0) की मनोवृत्ति ही रही है । इसी मनोवृत्ति का विस्तृत रूप साम्राज्य- 
विस्तार की भावना में दीखता है। 
मध्ययुग 

राजनय का यह स्वरूप, जिसे कूटनीति कहना चाहिए, वाद में वेनिस और 
अन्य इटालियन राज्यों ने ग्रहण किया और उनसे यही रूप सामनन्‍्तज्ाही यूरोप 
ने प्राप्त किया । श्री निकल्सन के मत में आधुनिक यूरोप में राजनय जो कुख्यात 
है उसका कारण यही है कि आधुनिक यूरोप ने उसे वाइजैण्टाइन साम्राज्य से 
इंटालियन नगरराज्यों के द्वारा प्राप्त किया हैं। 

मध्य-युगीन समस्त यूरोप सामन्तवादी कहा जाना चाहिए क्योंकि इस्न युग 
में प्रत्येक सामन्‍त एक रूघु क्षेत्र का केन्द्र-विन्दु हुआ करता था जिसके भीतर वह 
सर्वंशक्तिमान्‌ होता था। प्रत्येक सामन्‍्त के अधीनस्थ क्षेत्र के निवासियों की 
निष्ठा भी अपने शासक सामत्त तक ही सीमित रहती थी। इस सामनन्‍्तशाही 
का स्पष्ट परिणाम था निरन्तर युद्ध। धीरे-धीरे १४वीं सदी में और उसके बाद 
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एक नये वर्ग, मध्यमवर्ग, का प्रादर्भाव होना प्रारंभ हुआ। इसी समय राष्ट्रवाद 
की भावना का भी उदय होना आरभ होता है। सत्रहवीं सदी में जाकर यूरोप 
सामन्तवादी युग से राष्ट्रवादी युग में पदार्पण करता है। यद्यपि इन नवोदभत 
राष्ट्रों के ऊपर कोई सर्वशक्तिशाली सत्ता नही थी जिसकी आज्ञा का पालन सब 
राष्ट्र करते तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि उनके आपसी सम्बन्धों में अराजकता 
व्याप्त थी। वे कुछ सिद्धान्‍्तों के अनुसार अपने सम्बन्धों में कुछ नियमों का पालन 
करते थे। इसके दो प्रमुख कारण थे। एक तो यह कि यूरोप कुछ समय पहले 
तक सतत युद्धों के बीच से निकल चुका था और उनसे ऊब चुका-था। दूसरा 
यह कि राष्ट्रों के वीच बढ़ते हुए वाणिज्य-व्यापार के कारण शांतिपूर्ण सम्बन्ध- 
निर्वाह अनिवार्य था। 

निम्न पाँच सिद्धान्तों की रूप-रेखा १६वीं सदी में निर्मित हुई किन्तु उन्हें 
मान्यता सत्रहवी सदी में ही प्राप्त हुई-- 

१--समस्त राष्ट्र एक परिवार के सदस्य है। 

२--इस परिवार का संचालन एक विधि या नियम के द्वारा होता है किन्तु 
यह विधि इस परिवार के सदस्यों के अन्तर्गत पारस्परिक रूप से छाग होती है, 
न कि उनके ऊपर की सर्वशक्तिशाली सत्ता के रूप में । 

३--यह विधि व्यावहारिक क्षेत्र में वास्तविक रूप में क्रियान्वित की 
जाती है। 

४--सदस्यों के बीच के झगड़े या भेदभाव जहाँ तक संभव होता है, शांतिपूर्ण 
ढंग से सुलझाये जाते है। युद्ध अंतिम साधन हैं। 

५--राजनय उन्मुक्त अथवा स्पष्ट और प्रजातांत्रिक होना चाहिए 

हालेड के ह्यगो ग्रोशियस (१६ वीं सदी) प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ युद्ध और शांति/की विधि के सम्बन्ध में' इन सिद्धान्दों को स्थान और 
मानता देकर सबका ध्यान इन पर केन्द्रीमूत किया । 

राजनय की वत्तमान अपकीति के कारण कहीं बाहर नहीं वरन्‌ राजनयिक 
इतिहास के भीतर ही मिलेंगे। प्रमुख कारण दो हैं। प्रथम तो यह कि सोलहवीं 
और सत्रहवीं सदी के राजनयज्ञ निम्नस्तरीय और घोर अनैतिक कटनीति का 
भयाग बड़े व्यापक रूप से करते थे। अन्य देश में जाकर सभासदों को उत्कोच 
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देना, विद्रोह करवाना, भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करना, ऐसे ही उनके कृत्य 
थे। तो फिर क्‍या आइचये यदि उस समय के राजवयिक प्रतिनिधियों को एक 
“मसम्माननीय गुप्तचर समझा जाता रहा हो । 

एक ब्रिटिश राजदूत ने, जो जेम्स प्रथम के घ्ासन वाल में राजदूत था, 
यहाँ तक लिखा हैँ कि “राजदूत वह ईमानदार मनुष्य है जो अपने देश के भले 
के लिए अन्य देश में झूठ बोलने के लिए भेजा जाता हैँ।” यदि यह वाक्य 
मनोविनोद में ही लिखा मान लिया जाय, जैसा कि श्री निकल्सन का कथन हैं 
तो भी तत्काछीन राजनयज्ञों की अपने व्यवसाय के विषय में अथवा जनता मे 
तत्सम्बन्धी धारणा क्‍या थी यह तो स्पष्ट हो ही जाता है। किन्तु इस घोर अनेति 
कता का दुष्परिणाम उनके बाद के राजनयज्ञों को भुगतना पडा है । 

राजनय के कलंकित होने का दूसरा कारण था इटलीनिवासी निकोलो 
मेकियावेली का ग्रन्थ “दि प्रिंस” (राजकुमार) जो सन्‌ १५१३ में लिखा गया। 
इस ग्रन्थ में कुछ ऐसी बातें 'राजकुमार' को व्यावहारिक उपदेण के रूप में लिखी 
गयी हैं जो अपने एक प्रकार के अनूठेपन और नवीनता के कारण जी घ्र ही यूरोप 
के अन्य संस्कृत देशों में आँधबी की तरह फैल गयीं। धीरे-धीरे मेकियावेली के 
उपदेशों के साथ राजनयिक आचारों और सिद्धान्त का तादात्म्य स्थापित किया 
जाने रूगा, यद्यपि १६वीं सदी के उत्तराद्ध में ही मेकियावेली और उसके उपदेश 
विक्वत रूप में ही सही, इंग्लैड में काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। नीचे दो उद्धरण 
“राजकुमार से संक्षेप में भावार्थ के रूप में दिये जाते हैं। 

तुम्हें यह अवश्य जान लेना चाहिए कि लड़ने की दो विधियाँ (तरीके ) 
हैं; एक, विधि या कानून से ; दूसरी, शक्ति से । पहला ढंग मनुष्यों का है दूसरा 
पशुओं का, किन्तु चंंकि पहला ढंग प्राय: यथेप्ट नहीं होता इसलिए दूसरा ढंग 
अपनाना आवश्यक हो जाता है ।” 

उसी पुस्तक में अन्यत्र मेकियावली ने अपने युग के अनुभव की दुहाई देकेहुए 
कहा है कि उन राजाओं ने बड़े-बड़े कार्य किये है जिन्होंने चालाकी ओर विवश्वास- 
घात के सहारे दूसरों को भ्रमित कर दिया है। इसलिए किसी दूरदर्शी गासक 
को कभी ऐसे वचनों का पालन नहीं करना चाहिए जिन्हें निभाने से उसके 
हितों की हानि होती हो, विशेषकर उस समय जब कि वचन-बद्ध होने के कारण 
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समाप्त हो चुके हों। यदि सब मनुष्य अच्छे होते तो यह शिक्षा अच्छी न होती, 
किन्तु चूकि वे बुरे है और विश्वास निभाने को तैयार नहीं इसलिए तुम भी 
विश्वास पालन के लिए बाध्य नहीं हो | 

स्पप्टतः ये कठोर हणबहारित्र राजनीति की शिक्षाएँ है और इनकी व्याव- 
हारिकता के विषय में किसी को संदेह नहीं हो सकता। साथ ही यह भी स्पष्ट 
है कि मैकियावेली की ऐसी शिक्षाएँ किसी भी प्रकार से नैतिकता की कसौटी पर 
नहीं कसी जा सकतीं । मैकियावेली के पक्ष में केवल एक बात कही जा सकती है 
कि उसने अपने समय के अनुसार कठोर वास्तविकता का पाठ तत्कांलीन शासकों 
को पढ़ाया है। आज की परिस्थितियों की दृष्टि से उसकी शिक्षाओं को तौलना 
उसके प्रति अन्याय होगा। उसने तो तत्कालीन और उससे पूर्व की सदियों की 
विकट अराजकता और भयावह राजनीतिक तूफान को देखते हुए उस समय 
के शासकों को अपने राज्य-पोत को सुरक्षित रूप से खेते रहने के लिए उपाय मात्र 
बताये है। और उसके समय के अनुसार वे उपाय उचित हैं। 

मेकियावेली और उसके सिद्धांतों से यथेप्ट मिलता-जुलता स्वरूप हमें भार- 
तीय राजनीतिक जगत में--चाणक्य और चाणक्यनीति मे--भी दुष्टिगोचर 
होता है। जिस प्रकार के सिद्धांतों को पश्चिम में मैक्यावेलियन” या “मैक्‍्या- 
वेलिज्म” घब्दों से सम्बोधित किया जाता है उसी प्रकार के सिद्धांतों के लिए 
भारतवर्ष में साधारण मनुष्य 'चाणक्यनीति” छब्द प्रयुक्त करता है। स्मरण 
रहे कि चाणक्य चन्द्रगुप्त मौर्य का समसामयिक और राजनीतिक गुरु था तथा 
उसने चत्धगृप्त को अपने उपदेशों और पथ-प्रदर्शन के द्वारा सिहासनारूढ़ करके 
भारत का महान्‌ शक्तिशाली सम्राट बताया था। क्‍या आइचय्य कि मैकियावेली 
चाणक्य की रचनाओं से परिचित रहा हो और उन्हीं की रचनाओं का प्रभाव 
उसकी विचारधारा पर पर्ड़ा हो, क्योंकि मैकियावेली चाणक्य के वहुत बाद हुआ 
है। विस्तारमय और विषयांतर-भय के कारण इस विषय को यहीं समाप्त 
कर देता उचित होगा । यह एक स्वतंत्र और रोचक खोज का विषय है । 


वर्त्त मान कार 


जिस समय यूरोप मध्य युग से वत्तेमान युग में पदार्पण करने की तैयारी 
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कर रहा था, उस समय अनेक राजनीतिक और आश्थिक परिस्थितियाँ उसकी 
नवीन रूपरेखा पर प्रभाव डाल रही थीं और ये परिस्थितियाँ अच्तर्राष्ट्रीय 
राजनीति तथा राजनय के पट पर सतरंगे चित्र तैयार कर रही थी। ये परि- 
स्थितियाँ कौन-सी थीं ? यूरोप सामन्तवाद को छोड़कर राष्ट्रवाद को अपना 
रहा था। लोग छोटे सामन्तवादी क्षेत्रों के प्रति निप्ठावान्‌ न रहकर पूरे राष्ट्र 
के प्रति निप्ठावान्‌ होने छूगे थे। किन्तु क्या सामन्तवादी मनोवृत्ति समाप्त 
हो गयी ? नहीं। उसने सैनिक भावना से उद्मेरित राष्ट्रों के उम्र राष्ट्रवाद में 
अपना रूप प्रकट किया। स्वतंत्र राष्ट्रों के जत्म का परिणाम यह नहीं हुआ कि 
उन सबके ऊपर कोई शक्ति न रहने से उनके पारस्परिक सम्बन्धों में स्वच्छंदता 
और अराजकता आ गयी हो। इसके विपरीत हुआ यह कि समस्त मध्ययुग के 
इतिहास से शिक्षा लेकर धीरे-धीरे प्रत्येक देश दूसरे देश के अधिकारों की रक्षा 
करते हुए या उन्हें मान्यता देते हुए शांतिपूर्वक रहने का प्रयास करने रूगा । इसका 
अर्थ यह नहीं कि लोलुप और मामरिक मनोवृत्तिवाले राष्ट्रों ने दूसरों को हड़पने 
की भावना को त्याग दिया हो । यह तो चछता ही रहा क्योंकि स्वराप्ट्र या 
स्वदेश की भावना ही प्रवल बनी रही । फिर भी पारस्परिक सम्बन्धों के संचालन 
हेतु कुछ ऐसे नियम अधिकाधिक मान्य होते गये जिनके बिना उनका जीवित 
रहना संभव नहीं था। इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पुप्टीकरण में मनृष्यसमाज के 
निजी नीति-सिद्धांत का बड़ा भारी हाथ था जो शनेः शने: राज्य-समाज के क्षेत्र 
में भी प्रविष्ट होता जा रहा था। उधर यूरोपीय राज्य अपनी आंतरिक, आ्थिक 
और सामाजिक परिस्थितियों के कारण, यूरोप के बाहर हाथ पैर फैलाने की 
चेष्टा करने लगे थे। नये-नये देशों की खोज और वाणिज्य-व्यापार का प्रसार 
नये रूप में तथा अधिकांशत: इसी कारण प्रारंभ हुआ । कोलम्बस द्वारा नयी 
ढुनिया की खोज, वास्को-डि-गामा का १४९७ ई० में भारतवर्ष के पश्चिमी तट 
पर पहुँचना, केनरी द्वीपों का १३३० में पता छगना तथा कुछ ऐसी ही अन्यु खोजों 
का तात्कालिक अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ा जो 
भविष्य के लिए कातिकारी निद्ध हुआ । यह बात नहीं कि कोलम्बस या वास्को- 
डि-गामा की खोजें विश्व या यूरोपीय देशों के लिए स्वंथा नवीन थीं किन्तु थीं 
वे अत्यधिक महत्वपूर्ण । नये-नये देशों की खोज के साथ ही अत्तर्राष्ट्रीय 


४डद्‌ राजन 


दाणिज्य-व्यापार भी बढ़ निकछा। इस व्यापार की वृद्धि में अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
के मान्यदा-प्राप्त नियमों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। दूसरी ओर यह भी 
सत्य है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य-व्यापार की आवश्यकता का अनुभव होने 
के कारण राष्ट्रों ने अन्तर्राप्ट्रीय विधि के अधिकाधिक नियमों को मान्यता देना 
प्रारंभ कर दिया और इस भाँति ये नियम स्थिरीकृत हुए। 

वर्तमान यूग के प्रारंभ से ही राजनयिक सिद्धांत में दो प्रमुख धाराएँ दृष्टि- 
गोचर होती हैं, नीतिवादी और राष्ट्रवादी। किन्तु यह सीमा-विभाजन एक 
दम स्पष्ट नहीं है--राष्ट्रवादी धारा में नैतिकता ' 
धारा में राष्ट्रीय की झलक भी दिखाई देगी । 


नीतिवादी सिद्धांत 

इसके माननेवालों का कथन है कि मनुष्यसमाज के सदस्यों के पारस्परिक 
सम्बन्धों में जिस नैतिकता का ध्यान रखना पड़ता है, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में 
भी उक्त नैतिकता को अधिकाधिक स्थान दिया जाता रहा है । इसी कारण से 
राजनयिक सिद्धांत को बल प्राप्त हुआ है और उसकी प्रगति होती रही है। 
इस मत के समर्थक इंग्लेड में अधिक हैं। स्वयं श्री हेराल्ड निकलसन अपने अनुभव 
के आधार पर कहते हैँ कि अन्ततोगत्वा नैतिकतावादी अर्थात्‌ सदसद विचार- 
वाला राजनय ही स्थायी रूप से प्रभावशाली और काभदायक सिद्ध होता है और 
अनैतिक राजनय स्वयं अपने उद्देश्यों के लिए हननकारी बन जाता है।' किन्तु 
वे इस विचारधारा को एकांगी महत्त्व भी देने को तैयार नहीं है। 

व्यावहारिक क्षेत्र मे इस सिद्धांत को जो मानते हैं उनके लक्ष्यप्राप्ति के 
साधन भी कुछ ऐसे ही रहते हैं। वे शांतिपूर्ण उपायों, जैसे तुष्टीकरण, अनुनय, 
समझोता आदि, का आश्रय लेते है। उनका प्रमुख लक्ष्य राष्ट्र-हित और राष्ट्रीय 
वाणिज्य की वृद्धि ही रहता है और इस प्रमुख लक्ष्य की पूर्ति में वे राष्ट्र-गगौरव 
के सिथ्याभिमान को बाधक नहीं बनने देते। राष्ट्रगौरव की उनकी भावना 
दूसरे प्रकार की होती है। वह है राष्ट्रीय सचाई। वे खुली चर्चा, सत्य व्यवहार 
ओर विवेक के साथ पारस्परिक आदान-प्रदान करते हैं और इस प्रकार मध्य- 
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वर्त्तीय समझौते पर पहुँचते हैं। इसे साधनों की दृष्टि से वणिक-नीति कह सकते 
है। श्री निकल्सन ने इसे दूकानदार-सिद्धांत कहा है । इसी को श्री डब्ल० ऐन० 
मेडलीकाट ने चेम्बस एनसाइक्लोपीडिया में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के प्रति 
उदार दृष्टिकोण” ([007४॥ 89[77090) ) कहा है। 


ष्ट्वादा राजनय 


इस विचारधारा के अनुयायी अधिकांशत: यूरोपीय महाद्वीप में हैं। उनका 
चरम लक्ष्य है स्वदेश पक्ष की प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रश्न पर पुष्टि, भले ही उनका 
देश और शासन ठीक मार्ग पर न हों। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब-जब इस 
भावना ने अंध-विश्वास का रूप धारण किया है तब-तब युद्ध या तनाव की 
परिस्थितियाँ पेदा होती रही हैं। किन्तु यह भी सच है कि राष्ट्रवाद की भावना 
बड़ी प्रबल और आकर्षक भावना है जिसका जन-साधारण पर बड़ा व्यापक प्रभाव 
पड़ता है और जो जनता में बलिदान, अनुशासन आदि सद्गणों का प्रस्फुरण करती 
हैं। इस सिद्धांत के अनुयायियों के लिए स्वदेशहितों की रक्षा ही चरम नैतिक 
सिद्धांत है। उनके अनुसार मनुष्य-समाज के नैतिकता के सिद्धांत राज्यों के 
सम्बन्ध-संचालन पर लागू करना कोरी भावुकता है। 

यूरोप में व्यावहारिक क्षेत्र में उम्र राष्ट्रवाद को अपनानेवाला जो समाज 
है वह सामन्तवादी युग का अवशिष्ट सैनिक और राजनीतिक वर्ग हैं जो अपनी 
सामन्तवादी मनोवृत्ति के कारण शक्ति-राजनीति' (?0छझ८ः ?0॥065, 
बलाधारित राजनीति) का अनुयायी तथा पोषक रहा है। वे अपने उद्देश्यों-- 
राष्ट्र-गौरव, प्रतिष्ठा, अग्नत्व, दाम्भिक वैभव आदि--की प्राप्ति के लिए साधन 
और प्रणाली भी सैनिक दृष्टि-कोण से चुनते हैं | संधिवार्ता को वे सैनिक 
अभियान समझते हैं और इसलिए उसमें सफलीभूत होने के लिए वे यौद्धिक व्यूह 
रचना करते हैं। संधिवार्ता में उनका एकमेव लक्ष्य दूसरे पक्ष पर पूर्ण विजय 
प्राप्त करना रहता है क्योंकि समझौते की नीति को वे दुबलता मानते हैं। 
इसलिए संधिवार्ताओं में वे हर प्रकार के हथकंडों को अपनाते हैं, चंकि वे राजनय 
को भी युद्धक्षेत्र मानते हैं इसलिए वे संधिवार्ताओं में भी जो कुछ करते हैं उस पर 
सामरिक कौदल--जैसे आक्रमण करना, कपटपूवेक पीछे हटना, दबाव डालना, 
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घहकी देता, बलप्रयोग, नृगंसता आदि--का प्रभाव स्पप्ट देख पडता है। इन 
साधनों पर दृष्टि रखते हुए ही इस सिद्धांत को श्री निकल्सन ने 'योद्धा-सिद्धांत” 
कहा है । 

पर संसार के राजनयिक और राजनीतिक इतिहास का अनुशीलन करने से 
हम एक ही निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। स्वयं मनुष्य की नैतिकता की भावनाओं 
ने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में धीरे-धीरे प्रविष्ट होकर उन्हें प्रभावित किया और 
राष्ट्रसमाज में अराजकता के स्थान पर धीरे-धीरे जो व्यवस्था और शांति 
आती गयी है उसका कारण भी यही नैतिकता की भावना है। वास्तव में संसार 
में सदा से व्यक्तिगत स्वार्थ की संकुचित मनोवृत्ति और विश्व-बंधुत्व की विशद 
मनोवृत्ति में संघर्ष चलता आ रहा है । और आज जब हम ध्यान से देखते 
हैं तो विदित होता है कि किस प्रकार विश्वराज्य की कल्पना के समीप मनुष्य 
पहुँचता जा रहा है। यह व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना पहले छोटे-छोटे समूहों 
तक सीमित थी। फिर वह कुछ विकसित होकर सामन्‍्तवादी क्षेत्रों में केन्द्रीभूत 
हुई और फिर खींच-तानकर वह राष्ट्रीय वृत्त में संकुचित होकर रह गयी । 
मनुष्य की यह संकुचित मनोवृत्ति रबर की भाँति, बराबर सिकुड़ने की चेप्टा 
करती रहती है और उसे फैलाने के लिए बल-प्रयोग और शिक्षा-कौशल दोनों फा 
सतत प्रयोग करना पड़ता हैं। विश्व की बदलती हुई परिस्थितियाँ (वैज्ञानिक 
ओर आशिक दोनों) और उनसे उत्पन्न नैतिकता के सिद्धांत ही यह कौशल हे । 
इसी के बल पर व्यक्तिगत स्वार्थ की मनोवृत्ति को विस्तृत कर एक राष्ट्रवाद 
की अथवा कई राष्ट्रों के सम्मिलित क्षेत्र की सीमाओं को परिव्याप्त करनेवाली 
बनाया जा सकता है। आज जो संघर्ष चल रहा है वह राष्ट्रीयता तथा अन्त- 
रॉष्ट्रीयता की भावनाओं के मध्य चल रहा है। यह संघर्ष की अंतिम सीढ़ी 
हैं। विजयी कौन होता है, ,यह भविष्य के गर्भ में है। अभी तो विज्ञान का 
विध्व॑न्नकारी प्रयोग ही विव्व-राज्य की प्राप्ति के मारे में रोड़ा बन रहा है। 

यह ठीक है कि यह नैतिकता आर्थिक, सामाजिक या व्यापारिक परि- 
स्थितियों की अनिवारयता के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रविष्ट हुई है, किन्तु यह 
भी सत्य है कि इसका बड़ा ही व्यापक और महत्त्वपूर्ण प्रभाव राजनयिक प्रगति 
पर पड़ा हैं। और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि देशों के पारस्परिक सम्बन्धों 
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का निर्वाह, निरूषण और संचालन भी तो मनुष्य ही करते रहे हैं। ऐसी परि- 
स्थिति में यदि मनुष्य अपने सभाज के चित्र का आरोपण राष्ट्रसमाज के विशारू 
पट पर करता रहा हो तो क्‍या वह सर्वथा स्वाभाविक नहीं था ? 

राजनयिक सिद्धांत के उपयंक्त इतिहास को देखकर हमें एक तथ्य का 
और सामना करना पड़ता है। वह यह कि इस सुदीर्घ काल में ऐसा कई बार 
हुआ है कि राजनय की प्रगति परम सत्तावान्‌-शक्ति के समर्थन के समय ही 
अधिक हुई है। ऐसा इसलिए होता रहा है कि जब अपनी-अपनी ढपली अपना- 
अपना राग” की कहावत चरितार्थ हो रही होती है उस समय अराजकता को 
रोकने के लिए एक सर्वशक्तिमान्‌ सत्ता की आवश्यकता पड़ती ही है और इसकी 
पूर्ति प्रकृति और परिस्थितियाँ अपने आप कर देती हैं। इसकी आवश्यकता 
उस समय और अधिक पड़ती रही है जब कि राष्ट्रों में यह भावना नहीं रही 
या नगण्य रूप में रही है कि वे एक राष्ट्रटसमाज के सदस्य हैं और अपने जीवन के 
लिए उन्हें अपने ही स्वार्थ की नहीं वरन्‌ दूसरों के स्वार्थ की रक्षा भी उत्तरदायी 
ढंग से करनी चाहिए। पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि शक्ति के समर्थन 
के अभाव में राजनय की प्रगति रुक गयी हो। उसके न रुकने के कारण थे--- 
अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य-व्यवसाय का फैलाव, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नैतिकता का 
अधिकाधिक प्रभाव और अन्तर्राष्ट्रीय विधि को अधिकाधिक मान्यता का 
प्राप्त होना । 

इस प्रकार राजनय पर प्रमुख निर्माणकारी प्रभाव, धर्म तथा वाणिज्य एवं 
सामान्य ज्ञान दोनों का पड़ा है, यद्यपि श्री निकल्सन का मत यह हैँ कि धर्म का 
नहों बरन्‌ सामान्य ज्ञान का प्रभाव निर्माणकारी रहा है।' 


4. 3 9570, 9: 50 
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प्‌ 
राजनय के विभिन्‍न रूप 


प्रत्येक देश के राजनयज्ञों के सम्मुख सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य अपने देश की भलाई 
अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके लक्ष्य की पूति करना रहता है । अतएव यह 
नियम तो अवध्यमेव ही प्रत्येक राप्ट्र के राजनयिक आचार और सिद्धांत की 
आधारशिला का कार्य करता है । परत्तु प्रत्येक राष्ट्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए राजनय का उपयोग अपने-अपने ढंग से करता है। इसलिए स्वाभाविक 
है कि प्रत्येक देश के राजनय पर उसकी प्रकृति और चरित्र, उसकी परम्परा और 
परिस्थितियाँ तथा उसकी शासन-प्रणाली अपना-अपना प्रभाव डाले। इन्ही 
विभिन्न प्रभावों के कारण राजनय के भी कुछ विभिन्न रूप प्रकट होते है। इस 
अध्याय में हम शासन-प्रणाली के अनुसार प्रकट होनेवाले राजनय के रूपों पर 
विचार करेंगे और अगले दो अध्यायों में परम्परा आदि के आधार पर पाश्चात्य 
और प्राच्य राजनय पर प्रकाश डाला जायगा। वैसे पिछले अध्यायों में भी इस 
विषय पर बहुत कुछ बातें कही जा चुकी हैं। 


प्रमकराजाधिपत्य और अधिनायकत्व 


वत्तेमान सांविधानिक एकराजाधिपत्य ( (.008४0प7007व ००7८५ ) 
और प्रजातंत्रात्मक शासनों के पहले यूरोप तथा एशिया के सब देशों में परमैक- 
राजाधिपत्य (0.050प706 (०४०८५, निरंकुश रॉजतंत्र) की ही शासन- 
प्रणाली थी। आजकल तो संसार से सांविधानिक एकराजाधिपत्य भी समाप्त- 
प्रायू हो रहा है। हाँ, पिछड़ हुए देशों में सैनिक अधिनायकत्व अवश्य जीवित है । 
यह अधिनायकत्व अथवा डिक्टेटरशिप कई प्रकार से परमैकराजाधिपत्य से 
मनिलूती-जहूती हैं। 
परमेकराजाधिपत्य के अन्तर्गत समस्त देश और देश-वासी देश के सम्राट 
की निजी सम्पत्ति समझे जाते थे। शासन के हर मामले में उसी की इच्छा सर्वो- 
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परि रहती थी। इसलिए वैदेशिक नीति और राजनय दोनों का संचालन भी 
पूर्णतया सम्राट के ही हाथ में रहता थां। फ्रांस का सम्राट लई चौदह॒वाँ, रूस 
की साम्राज्ञी कैथरीन और भारतवर्ष के मृगल सम्राट परमेकराजाधिपतियों के 
अच्छे उदाहरण हैं । इस शासन-प्रणाली में स्पष्टतया देश के परराष्ट्रीय सम्बन्धों 
पर शासकों के व्यक्तित्व की ही एकमात्र छाप रहती थी। इसलिए एसे देशों को 
भेजा जानेवाला राजदूत वहाँ के अधिपति का विश्वासपात्र, स्नेह-भाजन या क्पा- 
पात्र बनने का ही अथक प्रयत्न किया करता था। यही नहीं, तत्कालीन राजदूतों 
को स्वदेशहिकत के लिए विशेष कृत्य और कुक्ृत्य भी करने पड़ते थे । अग्रत्व 
([27९८८6७॥८०९८) के लिए झगड़ना, राजकीय लेख्यों को चुरा छेना, एक- 
राजाधिपति की क्ृपा-प्राप्ति के लिए उसके स्नेह-पात्र या अन्य सभासदों को 
घूस आदि देना, किसी प्रभावशाली विपक्षी सभासद अथवा स्वयं सम्राट को ही 
सिंहासन से हटवा देने या उसकी हत्या करवा देने के लिए षड़यंत्र रचना तथा 
षड़यंत्रकारियों को आथिक सहायता देना और अपने पक्ष के व्यक्ति को सिहासन 
पर बैठाना---ये सब कार्य राजदूत बिना हिचक के करते थे। भारतीय शासकों 
से अंग्रेजों के सम्बन्धों का लम्बा इतिहास तथा मृगलकालीन इतिहास इस प्रकार 
की राजदूतीय कार्यवाहियों से भरा पड़ा है । 

इस प्रकार के राजनय को बूद्दा राजनय' (80प्र607 49980779८फए ) 
अर्थात्‌ महिला-कक्ष-राजनय' कहते हैं। बूढ़ा फ्रांसीसी भाषा का दाब्द है 
जिसका अर्थ होता है 'सम्भ्रांत महिला का निजी कक्ष ।” इस प्रकार बूह्ा- 
राजनय' से अभिप्राय उस राजनय से हैं जिसकी सभी चालें सम्राज्ञी के निजी कक्ष 
में चली जाती थीं तथा याजदूत एवं सम्राज्ञी के मध्य समस्त संधिवार्ता व निर्णय 
भी उसी कक्ष में होते थे और इस कक्ष तक सभी राजदूतों की पहुँच हो सकना 
सरल नहीं था। इस प्रकार के राजनय के दृष्टांत-स्थरूप रूस और हालेण्ड में 
१८ वीं सदी में इंग्लैंड के राजदूत सर जेम्स हेरिस (लार्ड माम्सबरी ) की औप- 
बीती कथा, जो प्रसिद्ध है, देखी जा सकती है। सर हेरिस अपने समय का सबसे 
कुशल राजनयज्ञ था। वह रूस की सम्राज्ञी कैथेरिन से यह चाहता था कि 
रूस फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध इंग्लैण् को सैनिक सहायता दे या कम-से-कम 
इसका प्रदर्शन मात्र ही करे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने सब प्रकार 


(५ 
राजनय के विभिन्‍न रूप 


प्रत्येक देश के राजनयज्ञों के सम्मुख सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य अपने देश की भलाई 
अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके लक्ष्य की पूर्ति करना रहता है । अतएब यह 
नियम तो अवश्यमेव ही प्रत्येक राष्ट्र के राजनयिक आचार और सिद्धांत की 
आधारशिला का कार्य करता हैं । परत्तु प्रत्येक राष्ट्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए राजनय का उपयोग अपने-अपने ढंग से करता है। इसलिए स्वाभाविक 
है कि प्रत्येक देश के राजनय पर उसकी प्रकृति और चरित्र, उसकी परम्परा और 
परिस्थितियाँ तथा उसकी शासन-प्रणाली अपना-अपना प्रभाव छालें। इन्हीं 
विभिन्न प्रभावों के कारण राजनय के भी कुछ विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। इस 
अध्याय में हम शासन-प्रणाली के अनुसार प्रकट होनेबाले राजनग के रूपों पर 
विचार करेंगे और अगले दो अध्यायों में परम्परा आदि के आधार पर पाश्चात्य 
और प्राच्य राजनय पर प्रकाश डाछा जायगा। बैसे पिछले अध्यायों में भी इस 
विषय पर बहुत कुछ बातें कही जा चुकी हैं। 


परमेकराजाधिपत्य और अधिनायकत्व 


वत्तमान सांविधानिक एकराजाधिपत्य ( (००॥४॥/ ए0॥/| ०४०५) 
और प्रजातंत्रात्मक शासनों के पहले यूरोप तथा एशिया के सब देशों में परमैक- 
राजाधिपत्य (0 980700 १ै/०॥४४८॥५, निरंबुश रॉजतंत्र) की ही शासन- 
प्रणाली थी। आजकल तो संसार से सांविधानिक एकराजाधिपत्य भी समाप्त- 
प्राय हो रहा है। हाँ, पिछड़े हुए देशों में सैनिक अधिनायकत्व अवश्य जीवित है । 
यह अधिनायकत्व अथवा डिक्टेटरशिप कई प्रकार से परमैकराजाधिपत्य से 
मिलती-जुलती है। 

परमेकराजाधिपत्य के अन्तर्गत समस्त देश और देश-बासी देश के सम्राट 
की निजी सम्पत्ति समझे जाते थे। शासन के हर मामछे में उसी की इच्छा सर्वो- 
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परि रहती थी। इसलिए वैदेशिक नीति और राजनय दोनों का संचालन भी 
पूर्णतया सम्राट के ही हाथ में रहता था। फ्रांस का सम्राट लुई चौदह॒वाँ, रूस 
की साम्राज्ञी केधरीन और भारतवर्ष के मुगल सम्राट परमैकराजाधिपतियों के 
अच्छे उदाहरण है । इग शासन-प्रणाली में स्पप्टतया देश के परराप्ट्रीय सम्बन्धों 
पर शासकों के व्यक्तित्व की ही एकमात्र छाप रहती थी । एसलिए एसे देशों को 
भेजा जानेबाऊा राजदूत वहाँ के अधिपति वा बिग्यानपान, स्नेह-भाजन या कृपा- 
पात्र बनने का ही अथक प्रयतत किया करता था। यही नहीं, तत्कालीन राजदूतों 
को स्वदेशहितः के लिए विशेष कृत्य और कुकृत्य भी करने पड़ते थे । अग्रत्व 
(/270८०(०१८८) के लिए झगड़ना, राजकीय लेख्यों को चुरा छेना, एक- 
राजाधिपति की क्रपा-प्राप्ति के लिए उसके स्नेह-पात्र या अन्य सभासदों को 
घूस आदि देना, किसी प्रभावशाली विपक्षी सभासद अथवा स्वयं सम्राट को ही 
सिहासन से हटवा देने या उसकी हत्या करवा देने के लिए षड़यंत्र रचना तथा 
पह्य॑त्रका रियो को आशिक राह्यायता देता और अपने पक्ष के व्यक्ति को सिंहासन 
पर बैठाना--मे सब कार्म राजदुत बिना हिचक के करते थे। भारतीय शासकों 
से अंग्रेजों के मम्प्स्थों का छग्बा इतिहास तथा मृगलकालीन इतिहास इस प्रकार 
की राजदूतीय कार्यवाहियों से भरा पड़ा है। 

इस प्रकार के राजनय को बद्रा राजनय (00007 ॥2]0/79८9) 
अर्थात्‌ महिला-पक्ष-राजनय' कहने हैं। बूढ़ा' फ्रांसीगी भाषा का शब्द है 
जिशका अर्थ होता है “सम्श्रांत महिला का निजी कक्ष ।” इस प्रकार बूद्ा- 
राजनय' से अभिप्राय उस राजनय से है जिसकी सभी चाले सम्राज्ञी के निजी कक्ष 
में चली जाती भीं तथा य्राजदुत एवं सम्राज्ञी के मध्य समस्त संधिवार्ता व निर्णय 


दा 


भी उसी कक्ष में होते थे और इस वक्ष तक सभी राजदूतों की पहुँच हो सकना 
सरल नहीं था। दस प्रकार के राजनय के दृष्टांत-स्थरूप रूस और हालैण्ड में 
१८ वीं सदी में इंग्लैणड के राजदूत शर जेम्स हेरिस ( छार्ड साम्यबरी ) की औप- 
बीती कथा, जो प्रसिद्ध है, देखी जा सकती है। सर हेरिस अपने समय का सबसे 
कुशल राजनयञज्ञ था। वह रूस की सम्राज्ञी कैथेरिन से यह चाहता था कि 
रूस फ्रांस और स्पेन के विरुद्ध दुंग्लेणएण को सैनिक सहायता दे या कम-से-कम 


इसका प्रदर्शन मात्र ही करे। इरा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने सब प्रकार 


प्र. राजनय 


के यत्न किये, यहाँ तक कि अपनी गाँठ से २०००० पौंड खर्च किये। और 
अपने सुन्दर व्यक्तित्व से छाभ उठाने के लिए अपने से अत्यधिक अवस्थावाली 
सम्राज्ञी कैथेरिन से विवाह सम्बन्ध तक स्थापित करने का संकेत किया । किन्तु 
अन्त में बेचारे को मिला क्या ? पूर्ण असफझता। 

भारतवर्ष में भी शक्तिशाली सम्राटों से अपना काम निकालने के लिए 
अंग्रेज संदेशवाहक अनुनय और विनय की शरण लेते थे। अंग्रेजों ने भारतीय 
शासकों की दो बातों से विशेष छाभ उठाया। एक तो भारतीय परम्परानुसार 
सम्राठों की क्षमाशीलता, और दूसरे, पाइचात्य राजनयिक हथकंडों से उनकी 
अनभिज्ञता। परिणामस्वरूप अंग्रेज संदेशवाहक और अन्य प्रतिनिधि छल- 
कपट, झूठ, विश्वासघात और पडयंत्रों का प्रयोग निद्व॑न्द्न होकर करते थे 
और जब शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी तो धमकियों से भी काम छेने लगे। 
परन्तु यह मुगल-कालीन राजनयिक इतिहास का विपय हैं जिसे इस छोटी-सी 
' पुस्तक में देना विषयांतर ही होगा। वास्तव में यह एक अलग ग्रन्थ का बिपय है। 

जहाँ व्यक्तिगत अधिनायकत्व की शासन-प्रणाली है बहाँ भी वैदेशिक 
नीति और राजनय व्यावहारिक रूप से स्वयं डिब्टेंटर अर्थात्‌ अधिसाथक के 
हाथ में रहते हैं। इसलिए राजनय परमंकराजाधिपत्य की भांति यहाँ भी 
व्यक्तिगत, गुप्त और रहस्यमय रहता है। यूरोप के दो बड़े अभिनायक, हिटलर 
और मुसोलिनी, तो समाप्त हो गये, केबल स्पेन में फ्रैको की अधिनायकता बच 
रही है। एशिया तथा दक्षिण अमेरिका में भी कुछ अधिनायकत्थ शेप हैं। 
सोवियत रूस और हाल चीन के अधिनायकत्व अभी तक प्रचछित व्यक्तित पर 
आधारित अधिनायकत्व से भिन्न हैं। 


सांविधानिक एकराज[धिपत्य 

" इस शासन-प्रणाली में राजा तो नाम मात्र के छिए रहता है और उसके 
अधिकार एक संविधान के द्वारा एक कार्यकारिणी एवं संसद को दे दिये जाते 
हैं। यह प्रणाली पश्चिम में सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई और अब भी चली जा 
रही है। किन्तु इस प्रणाली के अनुसार शासन होने पर भी जनता का उसके 
पुराने संस्कारों से एकदम सम्बन्ध-विच्छेद करना सरल नहीं था इसलिए सन 
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१९१८ तक यही समझा जाता रहा कि राजनय विशिष्ट रूप से राजा की निजी 
वस्तु है। इसका यह अर्थ नहीं कि ये नाममात्र के शासक विदेशी सम्बन्धों में असां- 
विधानिक कार्यवाहियाँ भी कर सकते थे। हाँ, उनके मंत्रियों के द्वारा उन्हें काफी 
ढील' अवध्य दे दी जाती थी। इस ढंग से राजनय के क्षेत्र में लाभ की संभावना 
दो कारणों से रहती थी। एक, विभिन्न राजघरानों से पारस्परिक पारिवारिक 
सम्बन्ध होना और इस तरह एक-दूसरे के अधिक समीप आना। इंग्लैंड के 
राजधराने का यूरोप के अधिकांश राजघरानों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। दूसरे, सभी 
एकराजाधिपति एक विलप्त होती हुई संस्था के अवशेष थे, इसलिए स्वभावतः 
एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होते थे और परस्पर अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने का 
प्रयत्न करते थे। 

जर्मनी के एकराजाधिपति विलियम ट्वितीय और रूस के जार ने सन्‌ १९०५ 
में आपस में जो एक संमैत्नी गुप्त रूप से फिनलेंड में सम्पन्न कर ली थी 
उराका कारण यह था कि थे दोनों एक दूर के सम्बन्ध से भाई-भाई लूगते थे और 
इसी सम्बन्ध की भावुकता ने अपना कार्य कर दिखाया। इंग्लैंड के एडवर्ड सप्तम 
और भहारानी बिवटोरिया ने भी अपने समय में इंग्लैंड की वंदेशिक नीति और 
राजनय पर अपनी ही छाप लगा रखी थी। महारानी विक्टोरिया तो अपने 
सम्बन्धी यूरोपीय राजधरानेवालों को बारंबार पत्र छिखा करती थीं और इस 
प्रकार पत्र-व्यवहार के द्वारा राजनयिक कार्य किया करती थीं। श्री निकल्सन 
के मत में विवटोरिया के द्वारा जर्मन-सम्राज्ी और अलैक्जेंडर द्वितीय को 
लिखे गये उपदेशपूर्ण पन्नों के कारण ही बिस्मा्क ने सन्‌ १८७५ में फ्रांस के विरुद्ध 
यूद्ध घोषित नहीं किया ।' वास्तविकता जो कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि 
पारस्परिक पारिवारिक सम्बन्धों के यथेष्ट स्थायी व प्रभावकारी परिणाम होते 
रहे हैं। यूरोप के विभिन्न ईसाई देशों का इतिहास'इसका साक्षी है । 
आधुनिक राजनथ (१९वीं सदी) 


वर्तमान प्रजातांतिक शासन-प्रणालियों के उद्भव के साथ-साथ कुछ नवीन 
अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आ्थिक और व्यापारिक परिस्थितियों ने भी राजतयिक 
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आचार और सिद्धांत दोनों को प्रभावित करना शुरू किया। प्रजातांतब्रिक राज- 
नय पर विचार आगे इसी पुस्तक में किया गया है। यहाँ उपर्यूक्त परिस्थितियों 
की संक्षिप्त रूप-रेखा दी गयी है । 

(क) राष्टु-समाज की भावना-नयूरोप में प्रथम फ्रांसीसी क्रांति और 
नैपोलियन बोनापार्ट की महत्त्वाकांक्षाओं ने यूरोप की अन्य शक्तियों तथा इंग्लैंड 
को आपस में संगठित होने की प्रेरणा और अवसर दिया। फ्रांस के विरुद्ध इसी 
अस्थायी सहयोग ने काल्ंतर में एक स्थायी-जैसा रूप ग्रहण कर लिया और वह 
'कन्सर्ट ऑफ़ यूरोप! ( (१०7०८:४ 0 58ए7०7० ) अर्थात्‌ यूरोप-संविधा के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि सन्‌ १८१५ के बाद में चलकर यह संगठन बड़ी 
शक्तियों की प्रतिक्रियावादी महत्त्वाकांक्षाओं का साधन बन गया, फिर भी 
उसने राष्ट्रसमाज की बढ़ती हुई भावना को बरू प्रदान किया, जिससे बड़ी 
शक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों में आत्म-गौरव, मानवता और पारस्परिक 
विश्वास के कुछ सामान्य नियमों को मान्यता दी जाने छगी । सत्‌ १९१४ में 
प्रथम विश्वयुद्ध ने इस संविधा की समाप्ति कर दी । 

(ख) जनमत--जन-जार्गात के साथ अनिवार्यतः जनमत ने देश की स्वदेशी 
और वैदेशिक नीति को प्रभावित करना प्रारंभ किया। राजनय भी जनमत 
के वृत्त में घिरने छगा। आस्ट्रिया का प्रसिद्ध नीतिज्ञ या राजनेता (स्टेट्स 
मैन) मैटरनिक और अन्य अप्रजातांत्रिक देश भी लोकमत के आधार पर भिदेशी 
नीति का संचालन करना अत्यंत संकटास्पद समझते थे। किन्तु इंग्लैण्ड के 
नीतिज्न कैनिंग तथा पामर्सेटन जनमत को बड़ा महत्त्व देते थे। पामर्सटस के शब्दों 
में जनमत सेनाओं से भी अधिक शक्तिशाली होता है ।”, जनमत को अत्यधिक 
महत्त्व इसलिए दिया जाने छूगा कि यदि संधिवार्ता में उपस्थित कोई पक्ष अपने 
देश की जनता का पूर्ण और«वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करता तो उस पक्ष के 
आइकसनों आदि का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए इसके पूर्व कि किसी 
संधिवार्ता का कोई निश्चित और स्थायी परिणाम निकल सके, दोनों पक्षों की 
नींव, लोकमत के पूर्ण प्रतिनिधित्व की दृष्टि से, पक्की होनी चाहिए। अमेरिका 
के प्रेसीडेण्ट विछसन ने सन्‌ १९१९ की पेरिस-संधिवार्ताओं में जो भाग लिया 
था वह पूर्ण प्रतिनिधि की स्थिति से नहीं था। इसी लिए राष्ट्र-संघ (लीग आफ 
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नेशन्स ) के जिस प्रतिज्ना-पत्र की पुष्टि तथा जिन संधियों पर हस्ताक्षर प्रेसीडेण्ट 
विलसन ने अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में किये थे उन्हें अमेरिकन कांग्रेस 
आर्थात्‌ वहाँ की संसद ने मान्यता नहीं दी। परिणामस्वरूप लीग ऑफ़ नेशन्स' 
से अमेरिका जैसा महत्त्वपूर्ण बड़ा राज्य बाहर ही रहा और लीग का अन्त भी 
शीघ्र ही ही गया एवं द्वितीय विश्वयुद्ध का बीज-वपन हुआ । 

(ग) आवागसन के नवीन साधन--रेल, वायुयान, तार और टेलीफोन 
जैसे द्रुतगामी सथ्न्चार के साधनों के आविष्कार का भी वैदेशिक नीति और 
व्यावहारिक 'राजनय पर क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। पहले सुदूर देश भेजे जाने- 
वाले राजदूत को स्वदेश-हित के लिए मार्ग-प्रदशन के रूप में ही कुछ सलाह दी 
जाती थी। उदिष्ट स्थान पर पहुँचकर उसे समस्त कार्यसंचालन अपनी बुद्धि से 
ही करना पड़ता था। किन्तु आज के द्रुतगामी साधनों ने तो राजनयिक कार्ये- 
संचालन का काया-परूट ही कर डाला है। कोई भी राजदूत किसी भी समय, 
हजारों मील दूर रहकर भी स्वदेश से सम्बन्ध स्थापित कर परामझश या पथ- 
प्रदर्शन प्राप्त कर सकता है। इसलिए आजकल व्यक्तिगत उत्तरदायित्व और 
व्यवितगत प्रय॒त्नों की पहले-जैगी आवश्यकता राजदूत के लिए नहीं रही । इसका 
यह अर्थ नहीं कि राजदूत के व्यक्तित्व का कोई महत्त्व नहीं रहा या वह महत्त्व 
बिलकुछ कम हो गया है। फिर भी अनुभव, चरित्र, स्वभाव, सूझ, सत्यता 
आदि गुणों का अब भी उतना ही महत्त्व है । 


आधुनिक राजनय ( सन्‌ १९१४-१९ के बाद ) 

सन्‌ १८१५ से १९१९ ई० तक का १०० वर्षों का युग अति श्रेष्ठ राजनय 
का युग था जिसने तैकेरां (7७/]०ए7४70), शेतुब्रियां ((80ए४४८७70 ) , 
मैठरनिक (//४८०४१४८), काबूर ((४००ए७०), बिस्मार्क (87877) , 
कैनिंग ((200॥॥॥९ ), क्लेरेंडन, ((]छशात०॥), पामसंटन्‌ (?४।%०:४- 
507 ) और सैलिसबरी ($9450079) जैसे महान्‌ नीतिज्ञों (5:४:0४7707 ) 
को जन्म दिया । 

प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ राजनय के स्वरूप में बहुत परिवर्तन हो गया। 
इस परिवर्तन के कारण और सहायक तत्त्व ये तीन थे-- 
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१--रूस की महान्‌ क्रांति, जिसके निर्माता और अग्रणी छेनिन तथा उसके 
साथियों ने रूसी राज्याभिलेखागारों के गुप्त अभिलेण प्रकाशित करके राज- 
नयिक संधि-चर्चा के गुप्त एवं विश्वासी स्वरूप की जड़े ही काट दीं और इस 
प्रकार नये राजनय का सूत्रपात किया। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न 
देशों द्वारा ज़ारशाही रूस के साथ की गयी अनेक गुप्त और संगाटयुवत रांधियों 
का उक्त देशों की जनता के समक्ष रहस्थोद्तराव्न हो गया। स्वभावत: भविष्य 
में गुप्त संधियाँ करने की नीति के प्रति विभिन्न देशों के शासन तथा उनकी जनता 
चौकन्नी रहने लगी। सोवियत रूस ने अफगानिस्तान और ईरान जैसे छोटे-छोटे 
देशों से भी, जिन्हें राष्ट्रसमाज के सम्माननीय सदस्य न माने जाने के कारण 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि की सुविधाओं का अधिकारी नहीं समझा जाता था, रामानता 
के स्तर पर राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये । 

२--संयुक्त-राज्य अमेरिका का एक विश्वशक्ति के रूप में अवतरण और 
लैटिन अमेरिकी राज्यों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में पद्रा्पण। इससे 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का केद्धबिन्दू यूरोप से हटने ऊगा। 

३--एशियाई स्वतंत्रता के युग का आगमन जिसका स्पप्ट प्रभाव अन्त 
रष्ट्रीय सम्बन्धों में परिलक्षित होने लगा । एशियाई देशों में से केवल जापान ने 
सन्‌ १९०४ में रूस को परास्त करके अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक महती शक्ति 
के रूप में अपना आसन जमा लिया था। किन्तु १९१९ की वारगाई की 
संधि (77०४:ए ० ४०७४४ ०४) के पहले जापान को छोड़कर समस्त 
एशिया यूरोपीय देशों, संयुकत-राज्य, अमेरिका तथा जापान' के अपने-अपने 
स्वार्थों की पारस्परिक मुठभेड़ का क्षेत्र था। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में 
एशियाई देशों की स्वतः की न तो कोई स्थिति मानी जाती थी ओर न उनकी 
आवाज की ही कोई कीमत थी। बलिन-बगदाद रेल के लिए झगज़ा, १९वीं 
सदी“में चीन का इतिहास, फैशोडा घटना आदि अनेक उदाहरण इसके दिये जा 
सकते हैं। परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के बाद परिस्थिति बिककुल बदल गयी। 
नवीन राष्ट्रवादी चीन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव डालने के प्रयास कर रहा 
था और अफगानिस्तान, ईरान तथा स्थाम राष्ट्र-संघ (लीग आफ नेशन्स) 
के सदस्य बन गये थे। १९१८ में मध्य-पू्व (पश्चिम एशिया) एक स्वतंत्र 
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राजनीतिक क्षेत्र बन गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात तो दक्षिण-पूर्वी एशिया 
के अधिकांश औपनिवेशिक देशों, विशेषकर भारतवर्प का स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप 
में अवतरण, और चीन में साम्यवादी क्रांति की अपूर्व सफलता, इन दो कटु 
सत्यों ने समरत एशिया का राजनीतिक चित्र ही बदल डाला । 

“आरलनाल्ड टायनबी ने दर्शाया है कि १९१९ के पूर्व केवल १६ छोटे राज्य 
गंभी रतापूर्वक अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते थे और उनमें से १५ यूरोपीय 
देश थे। १९१९ के बाद यह संख्या बढ़कर ४७ हो गयी जिनमें से केवल २२ 
यूरोपीय थे। ' 

१९४९ में यह संख्या और भी बढ़कर केवल संयुक्त-राष्ट्र-संघटन में ही 
६० हो गयी है। और यह बढ़ती प्रमुखत: एशिया से ही हुई है। भारत, पाकिस्तान, 
हिन्देशिया, यमन, केबनान, सीरिया उक्त संघटन के नये सदस्य है ।”' 

इन सबका परिणाम यह हुआ कि एशिया तथा मभ्यपूर्व अर्थात्‌ पश्चिमी 
एशिया के देश यूरोपीय देशों अथवा अमेरिका के राजनयिक दाँव-पैंचों के अखाड़े 
मात्र या उनके हाथ में निष्किय खिलौने मात्र नहीं रहे । राजनय अब यूरोपीय 
सर्वाधिकार की वस्तु नहीं रह गया है । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में उपयू कल उथकू-पुथल के परिणाम-स्वरूप, 
विशेषकर रूसी क्रांति की सफलता के कारण, शवितिगंनुलन ( 22768 0 
70907 ) की स्थिति का अन्त हो गया। हिटलर तथा उसके सहयोगी राष्ट्रों 
के पराभव के पश्चात्‌ तो यह असंतुलून' इतना अधिक हो गया कि दुनिया दो 
सैद्धांतिक दलों में बट गयी है। सुद्र-पूर्व (पूर्वी एशिया) के क्षितिज पर छाल 
चीन के उदय से तो बहु सारा राजनयिक ढाँचा भरभराकर ढह गया है जिसे 
पारजात् देशों ने सुदुर-एूत्रे (पूर्व एशिया ) में पिछले १०० वर्षो में खड़ा किया था। 
परन्तु अन्तर्गाप्ट्रीय क्षेत्र में एक विपैक्ला वातावरण 'पैदा हो गया है और वह 
इसलिए कि यूरोप तथा अमेरिका न तो नवीन चीन के कटु सत्य को देखने को 
तैयार हैं और न उसके स्थायित्व को मानने के लिए तत्पर। इसके दो मनो- 
वैज्ञानिक कारण हैं। एक, अब उनके स्वार्थों की पूर्ति नवीन चीन में नितांत संभव 
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नहीं। दूसरे, श्वेत वर्णवालों में अपने को दूसरी जातियों से श्रेप्ट समझने की 
दूषित मनोवृत्ति का बना रहता । 

उपर्युक्त दो शिविरों में से प्रत्येक दो प्रकार की राजनग्रिक प्रणालियों का 
प्रयोग करता है। प्रथम प्रणाली अपने शिविर के अन्तर्गत प्रयुक्त होती हैं 
और द्वितीय विरोधी शिविर के साथ प्रयोग में लायी जाती है। विश्व के दो 
गुटों में बेंट जाने तथा दो प्रकार की राजनयिक प्रणालियों के प्रयोग का सीधा 
परिणाम क्‍या हुआ है? पहले अन्तर्राष्ट्रीय राजनय बड़ी तनाबपूर्ण परिस्थितियों 
में भी मुस्कराहट से परिपूर्ण रहता था। आज उक्त दो दलों के मध्य उसने 
गाइवत वक्र-भ्रकुटि धारण कर रखी है। इसका कारण यह है कि १९ वीं सदी 
का राजनय पूरोए-नंत्रिधा (०7००: ० #£पए7०7०) की विचारधारा के 
अनुरूप था । चूँकि आज यूरोपीय संविधा के अनुरूप भावना मिट गयी है, 
अतएवं उस समथ का राजनय आज की बदली हुई परिस्थिति में काम नहीं 
दे सकता । आज के लिए तो एक नयी राजनग्रिक प्रणाली का उद्विकास 
(8५४०॥४0॥ ) होना चाहिए ।' 

परन्तु १९ वीं सदी के राजनय में अनेक ऐसे गण थे जिनका सर्वेथा त्याग 
करके कोई भी राजनयिक प्रणाली अपने उद्देश्य, स्व॒राष्ट्र-हित-प्राग्ति, तक नहीं 
पहुँच सकेगी और न उससे संधिवार्ता द्वारा शांतिपूर्ण स्थिति का निर्माण या 
स्थिरीकरण ही किया जा सकता है। इसलिए यदि आज की 'हद्िदलीय अन्त 
रप्द्रीय राजनीति के अनुरूप राजनय में कुछ अमुन्दर, अशोभनीय तत्व प्रव्रिष्ट 
हो चुके हों तो उन्हें स्थायी नहीं ममझना चाहिए, क्योंकि या तो विश्व में दो 
शिविर न रहकर एक ही रह जायगा या यदि दो शिविर बने रहे तो उन्हें पर- 
स्पर सहयोग तथा शांति से रहना पढ़ेगा। इसे आज सभी कम्यनिस्ट देश भी 
अनुभव करने लगे हैं। सोवियत रूस के तत्कालीन बिदेश-मंत्री श्री मोलोंटोब 
(2/७000ए) ने जापान के एक समाचारपत्र, शुब॒निष्पो शुंबंग' के प्रधान 
सम्पादक मित्सुआउ सुंजुकी के प्रइनों के उत्तर में कहा था कि सोवियत रूस की 
नीति भिन्न-भिन्न समाज-व्यवस्थाओंवाले राज्यों के मह-अस्तित्व ((:0- 
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०ह्ां5/00९) के सिद्धांत की मान्यता पर आधारित है ।' रूस के प्रधानमंत्रियों--- 
बुल्गानिन और ख्र शेव तथा छाल्‍ चीन के राष्ट्रपति माओ त्से तुंग के वक्‍तव्यों में 
भी इसी भावना की अभिव्यक्ति कई बार की गयी है। 

किसी भी दशा में आज प्रचार, संधिवार्ता आदि का जो स्वरूप राजनयिक 
क्षेत्रम प्रकट हो रहा है उस या तो त्याग देना पड़ेगा या फिर संशोधित रूप में 
अपनाना होगा । इसका एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका 
और सोवियत रूस ने अपनी स्वतंत्रता के प्रथम चरण में, संभवतः नये उत्साह 
के कारण, अपने राजदूतावासों का भार शिशिक्षु या नौसिखिया राजनयज्ञों 
(2772/८प7 0॥79/0772025) के कंधों पर रखना उचित समझा। पेशेवर 
राजनयज्ञों (?70०(०८४४०॥४| 6//077905) के अनुभव का महत्त्व उन्होंने नहीं 
समझा। सोवियत रूस ने तो राजनयिक प्रतिनिधियों की परम्परागत श्रेणियों 
का त्यागकर अपने समस्त दूतों की एक ही श्रेणी 'पूर्ण-शब्रत-प्रतिनिधि' नामक 
बना दी, जैसा कि पहले कह चुके हें। जब उसके पृर्णशवत-प्रतिनिधियों' को अन्य 
देशों में राजदूतों को दिये जानेवाले राजनयिक विशेषाधिकार प्राप्त न हुए 
तो उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ। इसी प्रकार जब अमेरिका के अनु- 
भवहीन दूतों ने अपनी अदूरदाशिता के द्वारा देश को विषम परिस्थितियों में 
डालना शुरू कर दिया तो अमेरिका को भी अपनी भूल स्वीकार करनी पड़ी। 
क्री द्ेरलप निकल्सन ने भी टीक ही कहा है-- यह सदेव उचित होगा कि किसी 
देश की बैदेशिक नीति को पेशेवर राजनयज्ञ ही, जो अपने व्यवसाय में प्रशिक्षित 
(४७४०0 ) हो चुके हों, कार्य रूप में परिणत करें। नौसिखिया ( 07020८प४ ) 
राजनयज्ञों के (जैसा कि संयुकत-राज्य और सोवियत रूस अनुभव करने लगे 
हैं) अविश्वसनीय सिद्ध होने की संभावना रहती है।”' 

प्रचार तथा प्रकाशन ( ?270920थ१०० क्वैट ?ए5॥0८४ए )--नवीन 
राजनय को वर्त्तमान स्वरूप देनेवाले तत्त्वों में दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्माणुकारी 
तत्त्व प्रचार तथा प्रकाशन भी हैं। साथ ही ये इस राजनय के प्रमुख अंग भी हैं । 
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स्वदेश में जनमत को तैयार करने के लिए संसदीय भाषणों और सम्पादकीय 
गए, « करने का प्रथम श्रेय कैनिंग को हैं परन्तु स्वदेश 

तथा अन्य देशों में जजमत को बहकाने की कला में बिझ्माक अद्वितीय था। 
इसका एक उदाहरण पर्याप्त होगा। जर्मनी में फ्रांगीगी राजदूत बेनेडिथ ने 
सन्‌ १८६६ में बिस्मार्क से इस आशय का वार्तालाप फिया कि बह फ्रांस के साथ 
बेलजियम को अनुबंधित (/॥705) कर छेने दे। एस वार्ताल्ग के आधार 
पर बेनेडिथ ने एक स्मृतिपत्र ( 000-॥०7ण०० ) तैयार फिया' जिसे 
बिस्‍्मार्क ने रख लिया। जब १५ जुलाई सन्‌ १८७० को फ्रांस ने जमंनी से युद्ध 
घोषित कर दिया तो तुरन्त बिस्मा्क ने उसे इंग्लेण्ड के टाइम्स पत्र में प्रकाशित 
करवा दिया और स्वयं बेलजियम की अखंडता की रक्षा के लिए शब्रिटेन से आइवा- 
सन-संधि करने की इच्छा भी प्रकट कर दी। इस प्रकार उराने राहुज ही ब्रिटिश 
जनमत को फ्रांस के विपरीत तथा अपने पक्ष में कर लिया ।* 

कनिंग, पामर्सटन और बिस्मार्क जिय जनमत को प्रभावित करने का प्रयत्न 
बरते थे वह उन्हीं लोगों तक सीमित था जो अस्तर्राष्ीय मामलों में एच 
रखते थे । किन्तु सन्‌ १९१८ में राष्ट्रसंध (लीग आफ नेशस्श) के निर्माण 
के समय संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसीठेन्ट वृइरों बिलगन ने जो १४ प्रस्ताव 
(74 ?0709) तैयार किये थे वे समस्त संसार के जनमत वो छक्षय करने लिखे 
गये थे। उनका प्रमुख शिद्धांत था-“अगूढ़ रूप से प्राप्त की हुई अगड़ प्रयंभिदाएँ” 
“जिसने प्रत्येवा स्थान में जनता का उत्ताट-नर्दन किया। इसके दिपस में विस्तार 
से अगले अध्याय में लिखा गया है । 

वत्तमान काल में राजनय का जो एक और स्परूष चछ पढ़ा है उसवा 
प्रारंभ तो तब हुआ जब सोवियत रूस की कांतिकारी बोलशेब्रिक सरकार और 
जर्मनी के बीच ब्रेस्ट-लिटौन्‍़क (8750०07०५४६) में ५ फरवरी सन्‌ १९१८ 
को एक संधि हुईं जिसके द्वारा रूस प्रथम विश्वयुद्ध में अछंग हो गया। उक्त 
संधिवार्ता में बोलशेविक शासन की ओर से ट्राटस्की भी एक प्रतिनिधि था। 
उसने विजेता देशों अथवा अन्य किसी देश के शासनों से अपील नहीं फी बरन्‌ 
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उनकी ओर ध्यान न देते हुए संसार भर के श्रमिक वर्ग का आद्वान किया और 
इस ढंग से शत्रुओं पर जनमत का दबाव डालने की चेप्टा की । इस प्रकार ट्राटस्की 
ने सर्वप्रथम प्रचार का उपयोग संधिवार्ता की प्रणाली के रूप में किया। यद्यपि 
वह अपने उद्देश्य में अत्यधिक सफल नहीं हुआ किन्तु उसने जिस पद्धति का प्रारंभ 
किया था उसे आज कई देशों ने अपना लिया है। ये सभी कम्यूनिस्ट देश नहीं हैं । 
अमेरिका भी प्रजातंत्र और स्वतंत्र राप्ट्रों के नाम पर इसी प्रणाली को उपयोग 
में लाता है । 

विदेशों में स्वपक्ष की पुष्टि के लिए प्रचार करने की नीति बहुत पुरानी है। 
अन्तर केवल इतना है कि पहले इस प्रचार का स्वरूप और लक्ष्य दूसरे थे अर्थात्‌ 
वे धर्म पर आधारित थे। यह स्वाभाविक भी था क्योंकि उन दिनों यूरोप की 
राजनीति धामिक आचार्यो के प्रभावाधीन थी। वैसे कोई भी सरकार जो अपने 
को सत्य पर आधारित होने का दावा करती है, स्वभावतः ही अन्य स्थानों में 
प्रचार करने के लिए बाध्य होती है। जब इस्लाम और ईसाई धर्म अपनी 
राजनीतिक शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे उस समय उनके आचार्य अपने 
विरोधी के प्रति इसी नीति का अनुसरण करते थे। 

इंग्लेणड के राजाओं ने हेनरी अष्टम के समय से सर्वप्रथम रोमन चर्च का 
विरोध किया और एंगिल्कन चर्च नामक स्वतंत्र चर्च की स्थापना कर डाली थी । 
परिणामस्वरूप उनके, विशेषकर रानी ऐलिजाबेथ के, विरुद्ध रोम के कैथलिक 
चर्च ने इसी तीति का अवरम्बन किया था। क्रेसेडस का सारा इतिहास इसी 
पर आधारित था। समय और परिस्थितियों के अनुसार इस प्रचार का स्वरूप 
भी बदल गया है। आज़ जो बात नयी है वह है प्रचार की प्रणाली । राष्ट्रव्यापी 
समाचारपत्रों का प्रचकन, आकादवाणी के द्वारा भाषणों का प्रसारण, टेली- 
विजन, शिनेमा और अन्य ऐसे ही साधनों ने प्रचारु के क्षेत्र और उसकी पहुँच 
को अत्यंत व्यापक बना दिया है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की परिधि भी>आज 
इसलिए विस्तृत हो गयी है कि कम्यूनिस्टों के साथ-साथ अब अन्य देशों के प्रचार 
का रूटेय भी संसार भर की जनता की ओर रहता है । 

प्रचार के विभिन्न रूप विस्तार से अगले अध्याय में दिये गये हैं। 


द्‌ 


आधुनिक राजनय का स्वरूप 


१९वीं सदी से आज तक विश्व की राजनीति जिस ओर उन्‍्मुख हुई है और 
आज जिस निश्चित ठिकाने पर पहुँच चुकी है उसे एक शब्द में प्रजातंत्र कह 
सकते हैं। आज तो प्रत्येक क्षेत्र में प्रजातंत्र का युग है। सर्वत्र निश्चयात्मक 
रूप से प्रजातांत्रिक शक्तियाँ प्रबल होती जा रही हैं। ये शक्तियाँ, जैसा कि 
पिछले अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, राजनयिक क्षेत्र पर भी अपना पूरा- 
पूरा प्रभाव डाल रही हैं। इन प्रभावकारी परिस्थितियों, कारणों अथवा तत्त्वों 
पर तथा उनके परिणामों पर पिछले अध्याय में विचार किया जा चुका है। 
अब हम आधुनिक राजनय के स्वरूप का विवेचन करेंगे। 
प्रजातंत्रात्मक शासन जनता के बहुमत द्वारा चुना हुआ शासन होता हैं । 
ने आप व बैक, ते 7 जि०- - : में विभिन्न नामों गे सम्बोधित 
किया जाता है। किन्तु सबसे पुराना और प्रचलित नाम पालमेन्ट' हैं। भारत- 
वर्ष में उसे संसद कहते हैं । जहाँ इस प्रकार की शासनप्रणाली है बहाँ की जनता 
ही उपर्युक्त प्रकार से अपने चुने हुए प्रतिनिश्चियों, मंत्रिमंडल और विदेश-मंत्री 
के द्वारा राजनयिक प्रतिनिधियों की सच्ची स्वामिन्री है। अंतिम रूप में ये 
राजनयज्ञ जनता के समक्ष ही उत्तरदायी हैं यद्यपि वास्तव में नित्य-प्रति के 
शासन-संचालन का काये गिने-चुने व्यक्ति ही करते है । इस प्रकार का जन- 
तंत्रात्मक राजतय प्रथम विश्व-युद्ध के पहले से ही यूरोपीय देशों में कतिपय 
विद्यमान था। परन्तु ये ज़ुनतंत्रात्मक शासन भी अनेक गुप्त एवं महत्त्वपूर्ण 
संधियों से अपनी जनता को अनभिज्ञ रखते थे--ऐसी संधियाँ जिनके द्वारा 
अनजाने में ही पूरे देश की जनता को किसी भी देश के विरुद्ध युद्ध के छिए 
पहले से ही वचन-बद्ध कर दिया जाता था। उदाहरणार्थ जर्मनी, इटली और 
आस्ट्रिया के मध्य जो त्रिपक्षीय संमेत्री' (70700 307८0) हुई थी बह ऐसी 
ही थी। आखिर प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारंभिक काल में तथा उसके दरम्यान 
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सभी को निर्विवाद रूप से यह स्पष्ट ज्ञात हो गया कि गुप्त संधियाँ शांति के 
लिए संकट हैं क्योंकि उक्त विनाशकारी युद्ध ऐसी ही संधियों का परिणाम और 
चरम-बिन्दू था। इसलिए जब विभिन्न देशों की जनता को एकाएक यह सत्य 
विदित हुआ तो उसने भविष्य के लिए संधियों की समस्त प्रच्छन्नता समाप्त 
करने की ठान ली । वास्तव में उद्देश्य सबका यद्दी था कि विदेशी नीति जनता से 
किसी प्रकार गुप्त या अस्पष्ट न रखी जाय परन्तु अज्ञानवश और सम्यक राजनय 
के जनतंत्रीकरण की झोंक में जनता वबेदेशिक नीति” और संधिवार्ता' में भेद 
न कर सकी । “परिणामस्वरूप एक हवा यह चल पड़ी कि न केवल संधियाँ ही 
प्रकट रखी जाये बल्कि संधिवार्ता तथा संधि तक पहुँचने की प्रणाली भी अगूढ़ 
ही रहनी चाहिए। इसलिए जब खुले राजनय” के मसीहा राष्ट्रपति बुडरो 
विलसन (सं ० रा० अमेरिका) ने ८ जनवरी सन्‌ १९१८ को अपने सुप्रसिद्ध 
“चौदह प्रस्ताव” (#0प700७0 ?07708) प्रकाशित करवाये तो सर्वत्र जन- 
साधारण में उनका बड़ा स्वागत हुआ। इन चौदह प्रस्तावों में सर्वप्रमुख का 
उद्देश्य था--- प्रकट रूप से प्राप्त की हुई प्रकट शांति-प्रसंविदाएँ/ (09७ 
00एआथ।8 0 90200 09०7५ धाएए०० 3८) 

सिद्धांत रूप में तो यह बिलकुल ठीक है, किन्तु व्यावह्ञारिज्तता के दृष्टिकोण 
से यह संभव नहीं कि संधिवार्ता भी प्रकट रूप से की जाय । इसके एक उदाहरण 
के रूप में यही कह देना पर्याप्त होगा कि स्वयं विछसन महोदय इसका कार्य रूप 
में निर्वाह न कर सके। वासाई-संत्रि की संधिवार्ताओं (४८९०४०४०॥७) 
के समय विऊूसन महोदय ने अपने अध्ययन कक्ष में इंग्लेंड के लायड जारजे और 
फ्रांस के क्लीमेंश के सिव्रा अन्य किसी को नहीं आने दिया। जमेती और उसके 
सहयोगी राष्ट्र, अन्य छोटे देशों के प्रतिनिधि, पत्र-प्रतिनिधि, यहाँ तक कि 
स्वर्य अमेरिकी प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य भी वहाँ नहीं पहुँच सके । इस प्रकार 
यह स्पष्ट हो गया कि खुली संधियों” और “खुले तौर से प्राप्त की हुई ---द्वीति 
और संबिवार्ता--में आकाश-पाताल का अन्तर है।' 
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द्ट्ढ राजनय 


राजनय के जनतंत्रीकरण के लिए जो अभियान चल पड़ा था उसके कम- 
से-कम दो अच्छे परिणाम निकले। एक तो यह्ठ कि राष्ट्र-संघ (लीग आफ़ 
नेशन्स) की प्रसंविदा ((०ए०/आ) में निम्नलिखित (१८ वीं) धारा को 
स्थान दिया गया। 

“भ्वविष्य में संप के किसी भी सदस्य हारा की गयी किसी भी संधि या अन्त- 
सष्ठ्रीय प्रतिश्नुति को तुरंत संघ-मंत्रालय में पंजीबद्ध करवाना चाहिए और 
मंत्रालय उसे शीघ्रातिशी ध्र प्रकाशित कर्‌ देगा। यदि वह इस तरह पंजी-बद्ध 
नहीं होगी तो कोई भी उससे वाध्य नहीं रहेगा।” - 

इस धारा का महत्त्व इसी से विदित हो जायगा कि जुलाई सन्‌ १९४४ तक 
इसके अन्तर्गत ४८२२ “संधियाँ या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभुतियाँ” पंजीबद्ध की 
गयीं । किन्तु चूँकि संसार के अनेक देश, जिनमें कई महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ भी थीं, 
राष्ट्रसंघ (लीग आफ़ नेशन्स) के सदस्य नहीं बने इसलिए इन देशों की जनता 
उक्त धारा के प्रावधान से कोई छाभ न उठा सकी। संतोप की बात यदी है 
कि उक्त धारा में कुछ परिवर्तन करके उसे वर्तमान संयुक्त-राष्ट्र-संगठन' (यूनाएई- 
टेड नेशन्स आरगनाइजेशन) के शास ((:॥४700:) की धारा १२ में अपना 
लिया गया है और संयुक्त-राष्ट्र-संघटन राष्ट्र-संच से अत्पधिक व्यापक रास्था 
है। धारा १०२ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ये दो बातें आ गयी हैं --- 

प्रथम, तुरन्त' के स्थान पर जितना शीघ्र संभव हो उतनी शी कत्रता से ।' 

द्वितीय, अपंजीकृत संधि का संयुवत-राष्ट्र-संघरटन के किसी उपांग के सम्मुय 
आह्वान (४०:००) नहीं किया जा सकता। 

“इस प्रकार यह प्रतीति कार्यरूप में परिणत हो गयी है कि गुप्त संधियां 
जो जनता पर ऐसे उत्तरदायित्व लाद देती हैं जिनका उसे कुछ पता नहीं 
रहता, जनतंत्र के सिद्धांतों,एवं विश्वशांति की आवश्यकताओं की एक समान 
विरोध्ली हैं।' 

द्वितीय शुभ परिणाम यह हुआ कि जनतंत्रात्मक देशों में संधियों की प्रस्था- 
पना के सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों में निश्चित परिवर्तन हो गया। पहुछे यदि 
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किसी देश का राजदूत जिसे पूर्णाधिकार रहते थे, स्वदेश की ओर से कोई संधि 
. या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिश्रुति कर लेता था तो उस देश की अधीश्वरी सत्ता उसे 
अवश्य मान लेती थी, क्योंकि उसे ठुकराना वचन भंग के सदृश अपराध एवं घोर 
अनैतिकता समझी जात्ती थी थे। आज परिस्थिति यह हैं कि किसी भी जन- 
तंत्रात्मक शासन के ढारा की गयी संधि का अनुसमर्थन (7२०४६४०७707) 
अंतिम रूप से वहाँ की संसद ही कर सकती है। इस विषय के अंतिम अधिकार 
ग्रेट ब्रिटेन की पालंमेण्ट को वहाँ के प्रथम श्रमिक शासन ने सौंप दिये थे। भारतवर्ष 
' के संविधान ने भी संसद को संधि अनुसमर्थन के अंतिम अधिकार दे दिये हैं। 
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में तो प्रथम विश्वयुद्ध के पहले से ही वहाँ की 
सीनेट को ये अधिकार प्राप्त हैं।' इसी लिए जब स्वयं राष्ट्रपति विलसन के 
द्वारा हस्ताक्षरित वारसाई संधि सीनेट को उचित न जँची तो उसका उसने अनु- 
समर्थन करने से इनकार कर दिया । सोवियत रूस के भी लिपिबद्ध संविधान के 
अनुसार संधि का अनुसमर्थन अन्त में जनता के द्वारा चुनी हुई संसद (सुप्रीम 
सोवियत) के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इसके लिए उक्त संविधान 
के निम्नलिखित पद देखे जा सकते हैं --- 
६८ डी, ७८, ६५, ४९ ओ तथा ४८ । 
जनतांत्रिक राजनय के दोष 
जनतांतिक राजनय में कुछ दोप भी हैं जिनका दूर होना आवश्यक है, जिन्हें 
उसकी दुर्बलताएँ कहा जा सकता है। इस पर सिद्धांत और आचार की दृष्टि 
से विचार किया जायगा। 
(क) जनतांजिक राजनयिक सिद्धांत की त्रटियाँ--(१) यद्यपि सभी 
जनतांतिक देशों में जनता ही संप्रभुसत्ता होती है क्विन्तु जनता में अभी तक 
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अपनी परमसत्ता के अनुरूप उत्तरदायित्व नहीं आ पाया है। परमैकराजतंत्र 
के समय में 7१+:: अर) ७। को बहुधा व्यक्तिगत साख और आत्मसम्मान की 
रक्षा का स्वत: ध्यान रहता था जिससे वे उत्तरदायित्व भी निभाते थे। इसके 
विपरीत आज जनतंत्रात्मक प्रणाली में अनेकानेक मतदातागण बेदेशिक नीति 
का नियंत्रण करते है और इसी नंरया-बाहुन्य के कारण उनमें उक्त व्यक्तिगत 
अथवा सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना कार्य नहीं कर पाती । इसका प्रमुख 
कारण अनभिज्ञता है जिससे उन्हें अपनी संप्रभुसत्ता का भी सम्यक्‌ ज्ञान नहीं 
है। इस अनभिन्नता का लाभ त्माचारपत्न उठाते हैं और अपनो स्वार्थ सिद्ध 
करते हैं। 

(२) “बैदेशिक मामलों-विषयक अज्ञान” ही दूसरी त्रुटि है। साधारण मत- 
दाता अपने देश की संधियों आदि से बहुत अनभिज्ञ रहते हैं जिसके तीन प्रमुख 
कारण हैं--आलस्य, विस्मृत्रि कौर वैदेटिए मामलों पर घरेलू मामकों के समान 
गंभीर तथा आलोचनात्मक विचार न करना । इसी लिए जनता को अपने देश की 
ऐसी संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिश्रुतियों का भी पता नहीं रहता जिन्‍्हें 
स्वयं उनकी संसद, खुले रूप से उन पर काफी दिनों तक विचार करके, प्रस्थापित 
कर चुकी होती है। अन्य प्रजातांत्रिक देशों की बात तो दूर रही ग्रेट ब्रिटेन जैसे 
देश में, जहाँ की जनता प्रजातांत्रिक रीति-नीति में अत्यधिक परिपक्व हो चुकी 
है, वैदेशिक सम्बन्धों के विपय में काफी अज्ञान ग्रस्त है। स्वयं श्री निकलसन 
का कथन है---'ग्रेट ब्रिटेन में भी साधारण स्त्री-पुरष अभी तक यह अनुभव 
नहीं कर पाया है कि वैदेशिक मामले वैदेशिक ही मामऊे हैं अर्थात्‌ वे अपने 
राष्ट्रीय स्वार्थों से ही नहीं वरन्‌ अन्य देशों के स्वार्थों से भी सम्बन्धित रहते हैं।”* 

इस राजनीतिक अपन्पिज्व॒त्ता का परिणाम यह भी होता है कि किसी 
देश के निवासियों से किचित्‌ सम्पर्क हो जाने पर उनके सम्बन्ध अथवा उस देश 
की नीति के सम्बन्ध में अपनी भावनाओं के अनुकूल धारणा बना ली' जाती है। 
ऐसा बहुधा तब होता हैँ जब कि कोई व्यवित भ्रमणार्थ अथवा अन्य किसी कार्य से 
कुछ दिनों के लिए विदेश-यात्रा करता है और इन स्वल्प दिनों में किसी-त-किसी 
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बेसिर-पेर के शीघ्र-निर्णय पर पहुँच जाता है तथा स्वदेश छौटठकर वैसा ही 
प्रचार करने लगता है। इसके सबसे सुन्दर उदाहरण देखने हैं तो कुछ भारत- 
वासियों के वे वक्तव्य पढ़िए जो उन्होंने छाल चीन और सोवियत रूस के अल्प- 
कालीन और सीमित भ्रमण के परचात्‌ धड़ाथड़ दे डाले हैं । इस प्रकार की 
पूर्व-निर्धारित सम्मतियों से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को ठेस पहुँचती है। 

(३) विलंब” तृतीय दोप ह। प्रत्येक गासन के सम्मुख समय-समय पर 
ऐसे प्रइन उपस्थित होते हैं जिन पर शीघ्र निर्णय होना चाहिए, अन्यथा अनर्थ 
होने की संभावना रहती है। ऐसा शीघ्र निश्वय शासन से सम्बन्धित प्रवीण 
व्यक्तियों ढारा तो संभव है किन्तु संसद अथवा लोकसभा को इतना समय लग 
सकता है कि उक्त निर्णय निरथंक या उक्त विलम्ब अनर्थकारी हो जाय । सन्‌ 
१९१४ में जमनी से युद्ध-विषयक क्षतिपूर्ति ( 8०००४०८075 ) ग्रहण करने, न 
करने के विपय में किसी निर्णय पर पहुँचने में ब्रिटिश छोक-सभा तथा जनमत 
को १८ मास और फ्रांसीसी जनमत को पाँच साल लगे। परिणामस्वरूप समस्त 
जर्मन मध्यम वर्ग का ऐसा उच्छेद हुआ कि नात्सीवाद ने अपना पूर्णाधिपत्य 
जर्मन जनता के मस्तिष्क पर कर लिया, हिटलर उसका अधिनायक बन बैठा 
और संसार को द्वितीय विश्व युद्ध की घोर पीड़ा भुगतनी पड़ी । 

जनतंत्र में संधि के अनुसमर्थन की वर्तमान प्रणाली के कारण भी अच्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों में विलम्ब होता है। इससे संधिवार्ता शीघ्र और सुचारु रूप से नहीं 
चल पाती । 

(४) “अनिश्चिति/--प्रजातांत्रिक शासन प्रायः अपनी नीति को गोल- 
मटोल अथवा अस्पष्ट ही. रखते है। यह त्रुटि संसार के सभी जनतंत्रों में नहीं है। 
और जिनमें है उन सबमें एक-वरावर भी नहीं है। प्रजातांतिक देशों के विदेश- 
मंत्री नाटकीय या 
नैतिक पक्ष पर अधिक जोर देते हैं और व्यावहारिक पक्ष को छिपाने की च्छटा 
करते हैं। इस प्रयास में कभी-कभी इतनी धूर्तता करनी पड़ती है कि राष्ट्रीय 

स्वार्थों की रक्षा करते समय भी उसे किसी अच्तर्राष्ट्रीय सिद्धांत की पुष्टि के रूप 
में प्रकट किया जाता है और ऐसा ही प्रचार किया जाता हैं । 

(ख) जनतंत्र और राजनथिक आचार--जनतांत्रिक नियंत्रण के कारण 
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राजनयिक आचार में कुछ नयी बातें प्रविष्ट हो गयी हैं, अर्थात्‌ राजनयिक 
आचार का स्वरूप बदल गया है। 

जनतांत्रिक देशों में राजनय पर जनतंत्र का नियंत्रण उसके उद्गम अर्थात्‌ 
बैदेशिक नीति के नियंत्रण से ही प्रारंभ हो जाता हैं। वैदेशिक नीति का नियंत्रण 
और इस प्रकार राजनय का नियंत्रण करने के लिए जनतांत्रिक शासनों में बहुधा 
संसद के बहुमतीय दल अर्थात्‌ शासक दल के कुछ सदस्यों अथवा कभी-कभी 
विरोधी दलों के भी उत्तरदायी संसदीय सदस्यों सहित एक अद्दशिर्नम्बन्ध- 
समिति' का निर्माण कर लिया जाता है। इससे विदेशमंत्री को कुछ सुविधा 
अवश्य मिल जाती है तथा संसद के बाहर ही आलोचनाओं का सामना करना 
रह जाता है। परन्तु साथ ही इस समिति से विदेश-मंत्री को अतिरिक्त परेशानी 
भी उठानी पड़ती है। उसमें अनावश्यक विवाद उठ खड़े हो सकते हैं, दलगत 
राजनीति के दलदल में फेसकर निष्पक्ष निर्णय होने की संभावना कम हो जाती 
हैं और गुप्त बातें समय से पूर्व प्रकट हो जाती हैं जिससे देश की काफी क्षति हो 
सकती है। ऐसी वेदेशिक-सम्बन्ध-समिति”' जनतांतभिक देशों में सर्वप्रथम शं० 
रा० अमेरिका में बनायी गयी। 

उपर्युक्त संकटों से बचने के लिए एक प्रणाली यह भी है कि उक्त प्रकार की 
संसदीय समिति न बनाकर शासक दल के अथवा शासन के समर्थक दलों के 
सदस्यों में से, अर्थात्‌ संसद के बाहर एक वैसी ही समिति बना छी जाती हैं जिसमें 
उक्त शासकीय समिति की अच्छाइयाँ तो सव आ जाती हैं परन्तु उसकी तुटियाँ 
नहीं आ पाती । 


प्रकाशन तथा प्रचार का कार्य 

प्रकाशन और प्रचहर जनतांभिक शासन के आवश्यक अंग हैं। यद्यपि 
अभधिनायकवादी राज्यों में पत्र-पत्रिकाएँ नियंत्रित रूप से सुनिश्चित प्रचार के 
साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं और जनतांत्रिक देशों में प्रकाशन (जन- 
संवेदन, पब्लिसिटी ) का प्रमुख उद्देश्य जनता को महत्त्वपूर्ण विपयों के सम्बन्ध 
में नियमित रूप से सूचित करना तथा शिक्षित करना रहता है, तथापि आजकल 
तो जनतांत्रिक देशों में भी पत्र-पत्रिकाएँ विभिन्न प्रकार के शासकों की रुचि 
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के अनुसार प्रचार-कार्य में ली जाती हैं। यह भी दो प्रकार से किया जाता है। 
प्रथम, विद्येप पत्र-पत्रिकाओं को विज्ञापन, महत्त्वपूर्ण समाचार आदि के सम्बन्ध 
में प्राथमिकता देकर गुप्त रूप से अपने पक्ष में करना और उनसे अपनी रुचि के 
अनुकूल प्रचार करवाना | द्वितीय, विदेशमंत्रालय अथवा पूरे शासन के लिए 
एक प्रेस-विभाग की स्थापना अछूग से करना। भारतवर्ष में सूचना-विभाग ही 
अलग है और उसके लिए एक मंत्री अलग से रहता है। अन्य प्रजातांचिक देशों 
में प्रायः इसी तरह का एक विभाग पृथक्‌ या अन्य विषय के विभाग के साथ 
संयुक्त रहता- है । 

शासन स्वतः अपनी ओर से भी अनेक बातों का प्रकाशन करवाता है। 
पहले यूरोप और ब्रिटेन दोनों में ग़ासन कुछ विशिष्ट समाचारपत्नों के साथ 
पक्षपात करता था। ऐसे पत्रों को यूरोप में प्रेरित” अथवा “उरंगम” पत्र 
([7897८0 07 ॥२ ८७४४० 97९४७) कहते थे तथा ब्रिटेन में उन्हें उत्तरदायी 
पत्र' (९८४।१००४०।८ 97९5५) कहा जाता था। राजनयिक नियंत्रण के समय 
से अब इस प्रकार वा पक्षपात स्पप्ट रूप से और अधिक नही किया जा सकता। 
अब तो साधारण तथा महत्त्वपूर्ण समाचारों के विषय में संवाददाताओं को 
उनकी विश्वसनीयता, सूकझ्ष-बूल आदि के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है 
किल्तु समाचारपत्नों की आवश्यकताओं और अधिकारों तथा विवेक में पार- 
स्परिक संतोपपूर्ण व्यवस्था एवं संतुलन होने की अभी अत्यन्त आवश्यकता है । 

पत्रकारिता की दृष्टि से इसे सब स्वीकार करते है कि सर्वाधिक उत्तरदायी 
समाचारपत्र ग्रेट ब्रिटेन के हैं। 

प्रचार के नये ढंग-नवीनतम राजनयिक आचार में प्रचार के ये नये ढंग 
अपने पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं । इन ढंगों के 
आविष्कार का मूल कारण संसार का दो विरोधी शिविरों में बेंट जाना है। 

१--विरोधी शिविर की सर्वेसाधारण जनता का, उसके द्यासक्रों की क्षवहे- 
लना करते हुए, आलद्वान करना । 

विदेशों में जनता से सीधा सम्पर्क उन संस्थाओं के द्वारा भी होता है जिनकी 
स्थापना उन देशों में किसी अन्य शासनविद्येप के प्रोत्साहन अथवा स्वयं उसके 
समथेकों द्वारा की जाती हैँ। ये संस्थाएँ समय-समय पर उक्त शासन की नीतियों 
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या सिद्धांतों का प्रचार स्थानीय जनता में २, ५४--._. - हेतु करती रहती हैँ 
ऐसी संस्थाएँ अधिकांशतः कम्यूनिस्टों या उनके साथ सहानुभूति रखनेवालों के 
द्वारा ही संचालित होती हैं। उना।. ४» >डा- एज, शांति-मोर्चा, जन- 


नाट्य-मंडली', सोवियत रूस का मित्र-समाज, भारत-चीन मैत्री-सभा' आदि 
ऐसी ही संस्थाएँ हैं। अमेरिका आदि देशों ने भी सांस्कृतिक संस्थाओं के द्वारा 
इसकी नकल करने की चेष्टा की है । किन्तु अमेरिका अपने उद्देश्य में उतना 
सफल नहीं हो सका है जितनी कि उपर्युक्त वामपक्षीय संस्थाएँ। उसका तो, 
वॉयस आफ अमेरिका' (४०८७ ० &४)०7००) नामक आकाशवाणी से, 
अधिक प्रचारकार्य होता है जो कम्यूनिस्ट तथा अन्य देशों की जनता को सीमा 
सम्बोधित करता है। 

२--भर्त्सना अथवा निदा-अभियान द्वारा विरोधी शिविर की जनता में 
उसके शासकों के कुटिल उद्देश्यों का प्रचार करके उन्हें उनकी प्रजा की दृष्टि 
में नीचे गिराना । 

३--शस्त्रास्त्रों तथा अन्य युद्धोपकरणों के लिए प्रति वर्ष आय-व्यग्रपत्रक 
(बजट) में भारी रकमों का प्रावधान (प्रावीज़न) करना तथा इसके प्रचार के 
द्वारा विरोधी पक्ष को भयभीत करने का भौंड़ा प्रयास करना, जैसा कि 
अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के राष्ट्र एवं पाकिस्तान करते हैं। 

४--एक पक्ष के द्वारा यह प्रचार करना कि उसके समर्थन के लिए बिरोधी' 
देश की जनता ने हडतालें, प्रदर्शन तथा सभाएँ कीं। इस प्रणाली का अनुकरण 
कम्यूनिस्ट देश करते हैं । 

प्रचार तथा प्रकाशन के उद्देशय-वर्तमान समय में प्रकाशन (जनसंवेदन ) 
तथा प्रचार का उपयोग भी दो उद्देशयों से किया जाता है। 

१--अपने किसी प्रइन. पर अनुकूल विचार के छिए पहले से ही एक अन्त- 
रष्ट्रीय वातावरण तैयार करना । यह अत्यंत उपयोगी प्रणाली है और अत्यधिक 
प्रचलित भी है। आजकल प्रत्येक विदेश-मंत्राय इस कार्य के छिए प्रशिक्षित 
एवं दक्ष अधिकारीगण नियुक्त करता है और समय-समय पर विपुल साहित्य 
प्रकाशित करता रहता है। 

२--संधिवार्ता के दरम्यान इतर-पक्ष पर दबाव डालने की इच्छा से प्रका- 
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दान और प्रचार का उपयोग करना । यह अदूरदशिता का उदाहरण हैं और 
क्वचित्‌ ही उद्देश्य सिद्धि कर पाता है। कम्यूनिस्ट देश इस प्रणाली का प्रयोग 
विशेष रूप से करते हैं। उनकी देखादेखी कुछ दूसरे देश भी कभी-कभी ऐसा 
करने लगते हैं। संयुक्त-राप्ट्र-संघ की बुहृत सभा (७०7८४ 3.550770]9 ) की 
कार्यवाहियों में जो भाषण विरोधी दलों, विशेषकर कम्यूनिस्ट प्रतिनिधियों के 
द्वारा किये जाते हैं उनका उद्देश्य भी अपने मत का प्रचार या पुष्टि करता रहता 
है ताकि संसार का जनमत पक्ष में रहा आये या आ जाय। 

प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारंभ तक स्वयं राजनेतागण ($£2:८४77८7 ) 
प्रचारकार्य में ऐसी बातें नहीं कहते थे जिन्हें कि विदेश की जनता भरी प्रकार 
से सफेद झूठ जानती हो। किस्तु प्रथम विश्वयुद्ध ने इसका अन्त कर दिया । 
श्री निकसन दु:ख के साथ स्वीकार करते हैं कि स्वयं ब्रिटिश जनता की भी ऐसे 
प्रचार में रुचि हो गयी है।' दोनों विश्वयुद्धों में किये गये ब्रिटिश प्रचार को 
देखने से ज्ञात हो जायगा कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस कला में कितने दक्ष हो 
गये हैं। 
रेडियो तथा प्रचार 


रेडियो के द्वारा प्रचार की कला ने बढ़ा ही व्यापक रूप धारण कर लिया है 
क्योंकि इस साधन की सहायता से कुशल वक्‍ता अपने कौशल से जनता को किसी 
उद्देश्यप्राप्ति के छिए उन्‍्मत्त कर सकता है। हिटलर को इसका प्रयोग भली 
भांति विदित था। उसने इसके सफल प्रयोग के लिए अपनी पुस्तक मीन काम्फ 
(१/८०७ 7७77 ) में ये सिद्धान्त बताये हैं--- 

१--प्रचार का लक्ष्य बुद्धिमान्‌ या समझदार व्यक्ति नहीं वरन्‌ न्यूनतम 
बद्धिवाछे व्यक्ति होने चाहिए। उनकी भावनाओं क्ये जाग्रत करके उनमें उन्‍्माद 
भर देना चाहिए। 

२--विरोधी के पक्ष में कोई बात नहीं कहनी चाह्विए--नितांत विपक्ष में 
ही कहनी चाहिए। 

३--प्रचार में दो ही पक्ष रहने दा 7» और बुरा, सत्य और झूठ 


3. 7090, 9. ॥69 
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उचित और अनुचित आदि। अभिप्राय यह कि बीच की कोई बात नहीं कहनी 
चाहिए 

४---साधारण झूठ का प्रचार में उपयोग नहीं करना चाहिए। छठ एतना 
व्यापक और विशालकाय होना चाहिए कि सुननेवालों को यह विश्वास ही ने हो' 
सके कि इतनी बड़ी झूठी बात भी गढ़ी जा सकती है । 

इस प्रकार के प्रचार से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध तो बिगड़ते ही हैं। साथ ही 
इन» ॥+ए कभी-कभी जनमत इतना उन्मत्त हो जाता है कि स्वयं उसे भड़काने- 
वाले उसे वश में नहीं कर पाते और वह उलचे उन्हीं ने विरुद्ध हो जाती है। वर्तमान 
अमेरिकन जनता में जो युद्ध-मनोवृत्ति (80॥0052 प्राभ/9॥09 ) व्याप्त हो 
रही है वह ऐसे ही प्रचार-कार्य का परिणाम है। ऐसे प्रचार के घातक प्रभाव को 
रोकने का तो एक ही उपाय है---सत्य, शांति तथा धर्म । 

यह स्मरण रहे कि प्रचारकारय में बह॒धा विदेश-मंत्री का ही नीपा हाथ रहता 

है, राजनयज्ञों का नहीं, और पत्रकार सम्मेलन (70४४ ८णालिशाा८०४) उनके 
लिए प्रचार का अभिनव साधन बन जाते हैं, यद्यपि कुछ विद्वानों के मतानुसार 
विदेशमंत्री भी राजनयन्न ही रहता है।' 

पत्र-सहचारी और सरस्क्ृतिक सहचारी-- (/00०४४ ४००० शा 
(एॉपा»/। 2८2८0९)--प्रचार तथा प्रकाशन की उपयोगिता आजकल इतनी 
बढ़ गयी है कि प्रायः सभी शासन अपने बढ़े और प्रमुख राजदूताबागों में एक 
सूचना विभाग की स्थापना तथा एक पत्र-सहचारी (?728$ (09००) नामक 
कर्मचारी की नियुक्ति करते हैं। यह कर्मचारी अनेक विभिन्न कार्य कर्ता है। 
वह स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं के लेखों को पढ़कर विचारपूर्वक उनका बिन्यास 
तथा अनुवाद करता हूं; स्वदेशीय तथा अन्य संवाददाताओं एवं पत्रकारों से भेंट 
करके अपनी सरकार के दृष्टिकोण का प्रकाशन कराता हैं और अपने लिए लाभ- 
दायर्क सूचनाएँ प्राप्त करता है । 

बहुधा राजदूत के साथ पत्र-सहचारी को स्थानांतरित नहीं जिया जाता 


3. & ७पांतद8 ६0 ए॥09॥07800 ?792८00९--8900७- (40॥ छत60070, 7957) 
7. 3, 7979 #-« 
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वरन्‌ उसे एक ही स्थान पर कई वर्षो तक रहने दिया जाता है। परिणाम- 
स्वरूप वह उबत देद्ा की राजनीति, वहाँ के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों आदि की विशेष 
ओर ठोस जानकारी प्राप्त कर लेता हैं। वह सुगमतापूर्वक और बिना किसी 
आक्षेप की संभावना के अनेकानेक स्थानीय व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित कर 
सकता है। स्वयं राजदूत अपने पद के अनिवार्य बंधनों के कारण ऐसा सम्पर्क 
स्थापित नहीं कर सकता। कुछ असाम्यवादी शासन अपने राजदूतावासों में एक 
नवीन कर्मचारी की नियुक्ति करने लगे हैं जिसे सांस्कृतिक सहचारी' ((2र्पा- 
“प7० 2४7£०८)८) कहते हैं। साम्यवादियों के सैद्धान्तिक प्रचार के विपरीत 
असाम्यवादी संस्क्ृति का प्रचार करने की दृष्टि से स्वच्छंद उद्योगप्रणाली का 
समर्थन करने के लिए ही इसकी नियुक्ति की जाती है। यदि परिणामों को कसौटी 
मानकर निष्कर्ष निकाला जाय तो स्पष्ट विदित होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
के इस स्वरूप से यद्यपि राजदूतावासों का व्यय अत्यधिक बढ़ गया है तथापि 
उससे राष्ट्रों के पारस्परिक मँत्री-भाव में किसी प्रकार का योग नहीं मिला है । 
इसका मूल बगरण यह है कि इन साधनों का प्रयोग गलत दृष्टिकोण से होता है। 

राजनयिक पतंगबाज़ी-- (707/077800 [0० ६]एा78):--वत्तमान 
राजनयिक आचार में अर्ध-राजकीय एवं अन्य प्रमुख पत्रों के द्वारा प्रचार का एक 
और भी ढंग अपनाया जाता हैँ। उसे पतंगबाजी' कहते हैं और उसे बुरा नहीं 
माना जाता। शासकों को किसी नयी कार्यवाही अथवा प्रस्ताव पर जनमत' 
परखने के लिए पत्रों में तरह-तरह की आलोचना-प्रत्यालोचना, टिप्पणियाँ आदि 
प्रकाशित की जाती हैं। प्रायः यह कार्य शासकगण अपने विश्वस्त संवाददाताओं 
अथवा अन्य व्यक्तियों के द्वारा प्रेरित पत्रों' आदि में लेख आदि के रूप में कराते 
है । इससे जनमत पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने का प्रयास नहीं किया जाता 
वरन्‌ उसका रुख देखा जाता है। 


राजनीतिज्ञों का संधिवार्ताओं में भाग लेना 
नवीन राजनयिक आचार में एक अन्य नयी पद्धति को जनतांत्रिक देश 


अपनाने की प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं; स्वयं राजनीतिज्ञों का संधिवार्ता में 
भाग छेना। अत्यंत आवश्यक मंत्रणा-सभाओं में प्रधान-मंत्री या विदेश-मंत्री 


छढं राजनंय 


स्वयं भाग ले तो कोई हानि नहीं। किन्तु बार-बार इनतवा विदेश में वहाँ के प्रधान 
मंत्री, विदेश-मंत्री या विदेश-सचिव से भेंट करना उचित नहीं। अत्यकालीन 
प्रवास होने के कारण विदेश के स्वागत-सत्कार की चकाचोंब में उनकी भावनाएँ 
थ। थे ४ भा उनके विवेक पर हावी हो सकती हैं। ऐसी भेंटों से जनता में व्यर्थ 
की आशाएँ जाग्रत होती हैं और जब उन आशाओं के अनुरूप परिणाम नहीं 
निकलता तो आवश्यकता से अधिक नैराश्य भी जनता को घेर छेता है। परि- 
णामस्वरूप संश्रम, गलत-फहमियाँ आदि विरोधी या हानिप्रद भावनाएँ जढ़ 
जमा लेती हैं। नेहरू-लिदात्रत अली-पैक्ट' इस प्रकार की भेंट' का सर्वोत्तम 
उदाहरण है जिसके परिणामस्वरूप पहले तो भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों 
में आशा की उमंगों और भावुकता की बाढ़-सी आ गयी परन्तु जब कोई ठोस 
फल प्राप्त नहीं हुआ तो दोनों देशों में निराशा और विरोध ने द्विगुणित बल से 
धावा बोल दिया। लंका-स्थित भारतीयों के प्रश्न पर नेहरूजी तथा छऊंका के 
प्रधान मंत्री की भेंट से भी कुछ ऐसी ही मिश्या आशा को प्रोत्साहन मिला था 
किन्तु परिणाम कुछ न निकका। इसी लिए सोवियत-अमेरिकी गुटों के भध्य 
तनावपूर्ण वातावरण को मिटाने तथा कुछ जटिलतम प्रहनों को सुरुझाने के लिए 
“चार बड़ों” की बैठक के लिए विश्वव्यापी माँग होने पर भी ऐसी बैठक तुरन्त 
नहीं की गयी बल्कि उसके लिए यथोचित समय तक ठहरा गया, तब जाकर 
“बार बड़े” मिलकर एक स्थान पर बैठ सके और इस सम्मेलन के परिणामों को 
देखते हुए उसे असफल नहीं कहा जा सकता । 

सोवियत रूस ने, प्रधान मंत्री मार्शल बुल्गानिन के कार्यकाल में, अन्य देशों 
से सम्पक-स्थापन, सम्बन्ध-विस्तार या संधिवार्ता करते समय एक नयी प्रथा 
का सूत्रपात किया है। मार्शल बुल्गानित भारत आदि देशों में रूसी सदुभावना- 
मंडल के मुखिया होकर जन भ्रमणार्थ आये तो उनके साथ रूसी कम्यूनिस्ट पार्टी 
के तत्कालीन प्रधान निकिता स्थूशेव भी थे और दोनों को बराबर सम्मान दिये 
जाते रहे हैं। यही नहीं, विदेशी शासनों से वार्तालाप होते समय भी श्री स्तर शोव 
उपस्थित रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रूसी सरकार की घोषणा भी पत्न- 


कार सम्मेलनों या भाषणों में करते रहे हैं। रूस में तो ऐसा उन्होंने कई बार 
किया है। 
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आजकल संधि-विषयक अथवा अन्य किसी प्रकार के समझौते की बात- 
चीत में अप्रत्यक्ष रूप से कोई माँग प्रस्तुत न करने की एक नयी हवा चल पड़ी 
है। इसके विपरीत मांगें एकदस प्रत्यक्ष रूप म, अधिकाधिक संख्या में और कटु 
एबं कठोर भाषा से अलंकृत करके प्रस्तुत की जाती है। कोरिया कान्फ्रेंस, 
बलिन कान्फ्रेस आदि इसके कई उदाहरण हैं। किन्तु अब जेनेवा सम्मेलन, 
चार बड़ों का सम्मेलन! आदि के पश्चात्‌ इस प्रणाली में फिर से पीछे की ओर 
मोड़ आ रहा है। 


सामाजिक सम्पर्क पर प्रतिबन्ध 


साम्यदादी देगों ने, विशेषकर सोवियत रूस ने, राजनयिक आचार के क्षेत्र में 
एक नयी पद्धति का आविष्कार किया है; अपने देश की जनता से विरोधी शिविर 
के किसी भी व्यक्ति का सम्पर्क पूर्णतया बन्द कर देना। इससे पारस्परिक 
आदान-प्रदान व प्रभाव की संभावना ही नहीं रहती और इसलिए अज्ञान बढ़ता 
अथवा सुदृढ़ होता है तथा सद्भावनाएँ नष्ट होती हैं। सोवियत रूस तथा पूर्वी 
यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों का तथाकथित लौह-आवरण ऐसे ही सम्पकंविरोध 
का उदाहरण है। परन्तु इस नीति से साम्यवादी देशों ने अपने विरोध में ऐसा 
विश्वव्यापी वातावरण उत्पन्न कर लिया कि उन्हें अपनी नीति में परिवर्तेन कर 
देना पड़ा है। यही कारण है कि अब रूस, चीन आदि साम्यवादी देश अपने 
लौह-आवरण को शानेः शने: हटा रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि अब विदेशों के 
अनेकानेक राजकीय, अर्द्धशाजकीय या गैर-राजकीय प्रतिनिधि-मंडलों, कछाकार- 
मंडलों, सद्ृभावना-मंडल्डों. प्राविधिक-मंडलों, खिलाड़ियों की टीमों आदि को 
अथवा अन्य व्यक्तियों को उक्त देशों में प्रवेश तथा भ्रमण की अनुमति दे दी 
जाती है और ऐसे स्थानों को भी देखने दिया जाने छगा है जिन तक पहुँचने की 
पहले पूर्ण मनाही सबके लिए थी। इस ढील के कई कारण हो सकते हूँ श्जैसे 
स्टालिन की मृत्यु, चीन में साम्यवाद के उग्र स्वरूप का न अपनाया जाना, लौह- 
आवरण के विरुद्ध असाम्यवादी देशों में किये जानेवाले प्रचार का अन्त करन 
की इच्छा, अमेरिका द्वारा सोवियत रूस के विरुद्ध अधिकाधिक व्यापक संगठन 
करने की चेष्टाएँ और इस प्रकार उस पर दबाव डालना आदि। 
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संबादों की भाषा (.0204880 रा (एरा्रपादएणा5 ) --संसार 
के दो सैद्धांतिक शिविरों में बेट जाने का प्रभाव विभिन्न शासनों हारा परस्पर 
आदान-प्रदान' किये जानेवाले संवादों पर भी पढ़ा है। पुराने राजनय में ऐसे 
संवादों की भाषा अधिक से अधिक तनावपूर्ण स्थितियों में भी विनम्रता-युकत 
एवं शिष्टता से परिपूर्ण रहती थी। आजकल ऐसे संवादों की भापा ओर स्वर 
दोनों कठोर एवं अशिष्टतापूर्ण अर्थात्‌ सीधी चोट करनेवाक्ले रहने हैं । इसका 
प्रमुख कारण यह है कि पहले के संवाद साधारण जनता के छिए नहीं वरन्‌ 
उन्हीं के लिए होते थे जो राजनय की बारीकियों को समझते थे। पहले की राज- 
नथिक भाषा विशिष्ट चिरपरिचित अर्थों में प्रयुक्त होती थी, परन्तु आज जन- 
तांत्रिक राजनय के इस नूतन स्वरूप के लिए ऐसी राजनयिक भाषा ही प्रयुक्त 
की जाती है जो सर्वसाधारण की समझ के बाहर न हो। इन दोनों प्रकार की 
भाषाओं के कुछ रूप आगे राजनयिक भाषा” नामक अध्याय में बताये गये हैं। 


सम्मेलनीय राजनय' 

सम्मेलतीय राजनय के प्रथम उदाहरण १५वीं सदी में सन्‌ १८१५ की 
वियेना-सभा तथा उसी से सम्बन्धित उसके बाद की दराभाों में मिलो हैं। गूरोप- 
संविधा' ((०॥०८८८ 0६ £एा०|०) की चर्चा पहले की जा चुकी है । सन्‌ 
१८७८ का बलिन सम्मेलन, सन्‌ १८९९ और १९०७ के हेग-शांति-सम्मेलन 
(४8०९० ९९४८९ (:070:०7८८) भी ऐसे ही सम्मेलन थे। फिन्तु इस राज- 
नयिक प्रक्रिया ने बीसवीं सदी में ही स्थायी रूप ग्रहण किया जब कि प्रथम 
विश्वयुद्ध की समाप्ति पर राष्ट्रसंध (लीग आफ नेशन्स) की नींब ठाली गयी। 
वैसे तो प्रथम विश्व-युद्धकाल में ही 'मित्र-राप्ट्रों को सुचार रूप से अपने सुद्ध- 
संचालन हे 'लाम बारंदार एत्न्प्पा ५०.ां पर जाह-पिया करके किसी निर्णय 
पर शीघ्र पहुँचने की आवश्यकता का अनुभव होने लगा, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि यौद्धिक क्रम और वित्त-विषयक मित्र-राष्ट्रीय परिषद” (800 
(०फाला क प्रा ?फणा३80०5 शाते शिंतरा८००), “मित्र-राप्ट्रीय खाद्य- 


. सम्मेऊनों भर सभाओं के विषय में और भी जानकारी के लिए सेट ( 9909 ) के 
(706 ६0 7700%79/00 7?४8८४४८९ का २२ वॉ अध्याय देखिए | 


आधुनिक राजनय का स्वरूप ७७ 


परिषद (/९ ॥660 (:०पराण) आदि परिषदों की स्थापना हुईै। इन 
सबके ऊपर की जो परिषद थी उसे “मित्र तथा संम्बद्ध राष्ट्रों की सर्वोच्च 
परियद्‌” ($0ए/णाएए ४४ (०णा्ल ठ ० व 0 23580व॥६०९ 
00ए७0०:४) कहते थे। समय-समय पर इन परिषदों की बैठकों में महत्त्वपूर्ण 
निर्णय विभिन्न मित्र-रप्द्रीय प्रतिनिधियों द्वारा किये जाते भरे और ये ही परिषदें 
युद्ध-संचालन की प्रमुख्र धुरी थीं। 

इस नयी प्रणाली की मुख्य विशेपताएँ इस प्रकार हैं--- 

१--इस प्रकार के सम्मेलनों में राष्ट्रीय स्वार्थ की नही वरन्‌ सामान्य अन्त- 
रष्द्रीय स्वार्थों की प्रधानता रहती है। अतएव राष्ट्रीय स्वार्थों की प्रतिस्पर्धा से 
उत्पन्न होनेवाली विपम परिस्थितियां शांत पड़ी रहती हैं। 

२--विभिन्न देशों के उन्‍्तर्ीट्रीड विगेषज्ञों (8:29०९५४) के बारबार आपस 
में मिलने से स्थायी पारस्परिक विश्वास और सहयोग का बीजारोपण और वृद्धि 
होती है। 

३--नीति निर्धारित करनेबाएे स्वयं संधिवार्ता में भाग के सकते हैं जिससे 
निर्णय शीक्ष होते हैं, समय की बचत होती है और उक्त नीति-निर्धारकों की 
पारस्परिक घनिष्ठता पुष्टतर होती जाती है। 

किन्तु इस पद्धति में दोष भी हैं --- 

१--विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों--प्रधान मंत्री आदि का बारंबार 
मिलता पारस्परिक बैमनस्य का जन्मदाता हो सकता है। 

२--नवीन मैत्री और प्रेमभाव के भावावेश में स्वदेश के लिए घातक था 
हानिकारक रांंधियां या प्रतिश्षतिरयां तय कर छी जा सकती हैं। 

३--अनिश्चिति, गलत-फ़हटमी, विवेकहीनता और गुप्त बातों का समय से 
पूर्व प्रकट हो जाना । हि 

४--शौ ध्रता के कारण अदुरदशितापूर्ण निर्णयों की संभावना और प्रदर्शन । 

५--राजनधिक सम्मेललनों का आज की नवीन प्रचार-प्रणाली के युग में 
बड़ा दुरुपयोग भी किया जाता है। इन सम्मेलनों में साम्यवादी तथा पूँजीवादी 
दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपनी-अपनी विचार-धारा का संसार में प्रचार करने 
के दृष्टिकोण से तथा विरोधी पक्ष पर दोपारोपण करने के लिए लम्वे-लम्बे एवं 
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कटुतापूर्ण भाषण करते हैं। परिणाम यह होता है कि समस्त वातावरण विपाक्त 
हो उठता है और किसी विषय के निर्णय पर शीघ्र पहुंचना तो दर रहा उलटे 
दूसरी समस्याएँ उपस्थित हो जाती हैं ओर तनाव बढ़ता ही जाता है। राष्ट्र- 

संघ की समाप्ति के पश्चात्‌, विशेषकर हितीय विश्वयद्ध काल में तथा उसके 
बाद तो जैसे राजनयिक सम्मेलनों की बाढ़-सी आ गयी, जैगे >न-7 7ग, डम्बार्टन 
ओक्सू, सेवफ्रांसिस्कों आदि सम्मेलन, जिनकी पराकाष्ठा संयुकत-राष्ट्र-संघटन 
के निर्माण में हुई। और अब कोलम्बो कास्फ्रेन्स, लंदन कान्फ्रेन्स, जेनेवा कास्फ्रेन्स 
आदि ऐसे ही सम्मेलन है। इन सम्मेलनों की अधिकांश विरोधोत्यादक सामग्री 
प्रारंभिक काल में ही इस तरह समाप्त कर ली जाती है कि पहले ऐसे सम्मेलनों 
में भाग लेनेवाले देशों को दत्वम्पन्दी वियर-नुद्दो और अधिकार-क्षेत्र पर एकमत 
कर लिया जाता हैं और फिर सम्मेलन का कार्यारम्भ होता है । 

सम्मेलतीय राजनय वा ही एक दूसरा तथा व्यापक स्वरूप छीग आफ 
नेशन्स अर्थात्‌ राष्ट्र-संघ/ था और अब संयक्त-राष्ट्र-संधघटन' ( [४.]५.().) है। 
परन्तु इनके स्वरूप में साधारण राजनयिक सम्भेलनों या परिपदों से कुछ विशेष- 
ताएँ दृष्टिगत होती हैं। 

(क) सदस्यों का एक लिपिबद्ध प्रसंविदा से बचनबद्ध होना । 

(ख) उनकी साधारण बैठक नियमित रूप से निश्चित समय पर निश्चित 
स्थान में होना । 

(ग) एक स्थायी सचिवालय का एक निश्चित स्थान में कार्य करना । 

किन्तु अभी तक के सम्मेलनीय राजनय का इतिहास देखने से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि जब तक सबको किसी सामान्य शत्रु से भय रहता है तभी तक 
ऐसे सम्मेलनों के सदस्य एक सूत्र में बँघे रहते हैं। उक्त भय के दूर होते ही थे 
सदस्य राष्ट भी स्वार्थ तथा, पारस्परिक वैमनस्य के जकक्‍्कर में पड़ कर सम्मेलम 
को छिन्न-भिन्न करने का कारण और सहायक बनते हैँं। राष्ट्र-संघ/ का दृः:खद 
अन्त इसी कारण से हुआ और इस अन्त में शी घ्रता इसलिए हुई कि अमेरिका 
और रूस आदि बड़ी शक्तियों ने राष्ट्र-संच की सदस्यता स्वीकार नहीं की या 
बाद में त्याग दी। संयुक्तराष्ट्र-संघटन का जन्म ही सामान्य संकद के समय 
हुआ। वास्तव में यह सामान्य भय मूलतः फासिस्ट राष्ट्रों की सामरिक शक्ति 
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से था यद्यपि बाद में चलकर यह सामान्य भय विध्वंसकारी युद्ध ही रह गया। 
इसी जिए अस्तर्राष्ट्रीय शांति-स्थापना ही संय्रुक्त-राप्ट्रल्नयटन का उद्देश्य है। 
किन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति में सं० रा० सं० बारंबार असफल होता प्रतीत होता 
है क्योंकि सोवियत रूस और अमेरिका के समान-श्नत्रु जर्मनी तथा धुरी राष्ट्रों 
की शक्ति फा' अन्त हो जाने से अब उनके स्वार्थ आपस में टकराने लगे, जिससे 
संसार दो शिविरों में बट गया और शीत-युद्ध ((०।० ए/५४) तथा तनावपूर्ण 
वातावरण की सृष्टि हुईं। दोनों शिविरों में अपने-अपने पक्ष की पुष्टि तथा 
प्राबल्य के रिए सभी प्रकार के तरीके अपनाये जाने रूगे--यहाँ तक कि स्वयं 
संयुक्त-राष्ट्र-संघटन' की सत्ता की खुली अवहेलना की जाने लगी | इसी लिए 
विभिन्न आक्रामक संगठनों का निर्माण किया गया जिसका कार्य अब भी उसी गति 
से चाल है। यद्यपि इन्हें 2“ २८:५४“ संगठन” नाम देकर उनके असली स्वरूप 
पर पर्दा डालने का हास्यास्पद प्रयास भी किया जाता हैं और साथ ही मजा यह 
है कि यह सब कार्य संयुक्त-राष्ट्र-संघटन के शास (चार्टर) के अंतर्गत ही किया 
गया बताया जाता है। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय धृतेता तो पराकाप्ठा पर तब 
पहुँच गयी जब कि स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण पर से इंग्लैंड, फ्रांस और इसराइल 
ने मिस्र पर खुज़े आम आक्रमण कर दिया और वीर करने तस्सर की सरकार 
को कुचलना चाहा, किन्तु उलटे फ्रांस और इंग्लैण्ड निलेज्जतापूर्वक संसार से यह 
कहते थे कि उनका ऊक्ष्य तो आक्रमण नहीं बल्कि मिल और इसराइल की फोजों 
के बीच में अपनी फौजें करके युद्ध रोकना और स्वेज नहर को अस्तर्राष्ट्रीय याता- 
यात॒ के लिए स्ोले रखना था । यहाँ तक कि सं० रा० सं० के बारंबार आदेश 
देने पर ही तीनों आक्रमणकारियों ने सेनाएँ हटायीं, सो भी रूस की धमकी और 
अमेरिका के दबाव के कारण। आदचर्य यह है कि अमेरिका को इस षड्यंत्र का 
पता था। है 

इन्हीं सब कारणों से सम्मेलनीय राजनय पर से लोगों का विश्वास उठता 
जा रहा है और राजनयिक क्षेत्र में पुन: १९वीं सदी की व्यक्तिगत सम्पर्क तथा 
आपसी चर्चावाली प्रणाली की ओर छुछाव दीख रहा है। चार बड़ों के सम्मेलन 
की माँग इसी लिए वारंबार उठी और वह सम्मेलन गुप्त रूप से ही हुआ और 
सफल भी हुआ। अब पुनः उसी सम्मेलन की माँग उठी है और उस दिशा में 
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प्रयत्न हो रहे हैं। इस मनोवत्ति के पुनर्जागरण में तटस्थ राष्ट्रों, विशेषत 
भारत, का बड़ा हाथ रहा है। भारत के तत्कालीन पर्यटक-राजदूत (रि0ए7५ 
“.779559607) और अब भारत के प्रतिरक्षामंत्री श्री बी. के. कृष्णमेनन तो 
प्रति क्षण इसी कार्य में रत हैं। 

इस प्रकार यद्यपि सम्मेलनीय राजनय राजनयिक-प्रक्रिया में स्थायी रूप से 
आगमन कर चुका है किन्तु उसका विस्तार और प्रभाव सदैव एक-सा व्यापक नहीं 
रह सकता। वह अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप और अपनी उपयोगिता 
के अनुसार ही रहेगा। इसी लिए श्री विलियम नारठन मैडलीकाट ने चैम्बर्स 
एदर ४४; ५० (नवीन संस्करण--चतुथ खंड ) में कहा 

“इसलिए इसमें कोई आइचरयें नहीं कि सम्मेलनीय राजनय की प्रावस्था 
(?]9०) , जो बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय संकटापन्न परिस्थितियों का अनुगमन करती 
है, सदैव सीमित अवधि की होती हैं और एक निश्चित समय के बाद राज्यों के 
बीच अपने स्थायी प्रतिनिधियों द्वारा पारस्परिक संवादवाली परंपरागत एवं 
परखी हुई प्रणाली अपना अस्तित्व पुनः स्थापित करने छूगती है । यह प्रणाली 
बिना किसी सारभूत रूपभेद (४०70५ 2/००॥८४00॥ ) के उस समय तक 
चलेगी जब तक कि स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य अन्तराप्ट्रीय जीवन की सामान्य 
इकाई बने रहेंगे । 

उक्त सम्मेलनीय राजनय का एक दूसरा स्वरूप तथा राष्ट्रों के मध्य 
स्वोद्भूत सहयोग एवं संघ-भावना का द्योतक “ब्रिटिश राष्ट्-मंदल” (.0008॥ 
(0्रण7णाफ८३८) 06 ४००08) है जो अब केवर “राष्ट्र-्मंडल' 
((०0777707ए८४॥ 07 ५७४005) नाम से प्रसिद्ध हो गया है। इस 
मंडल के सदस्य वे देश हैं जो किसी समय ब्रिटेन के उपनिवेश थे और जिल्होंने 
धीरे-धीरे जनतां त्रिक सांविधानिक शासन के ऊद्ष्य की प्राप्ति की है। इस लक्ष्य 
की प्राप्ति के बाद भी वे स्वेच्छा से ही ब्रिटेन के सहयोग एवं अनुभव से लाभ 
उठाना चाहते थे। इसलिए वे कुछ रूपों में ब्रिटेन से बंधकर भी अन्य क्षेत्रों में 
संपूर्ण स्वतंत्र रहे आये । इन देशों के एक सूत्र में बंधने का कारण है सबकी 
ब्रिटिश राजा में सामान्य राजनिष्ठा ।” इस 'राष्ट्र-मंडल' के सदस्य अधिराज्य! 
अर्थात्‌ डोमिनियन ([000%770०७) कहलाते हैं । 
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जब से भारतवर्ष एक गणतंत्र राज्य घोषित हुआ है तब से इस ब्रिटिश राष्ट्र- 
मंदर फे स्वरूप में आमूल परिवर्तेन हो गया है। ब्रिटेन भारत को राष्ट्र-मंडल में 
रखना चाहता था और भारत की भी यही इच्छा थी। सन्‌ १९४७ (१५ अगस्त) 
से सन्‌ १९५० के अन्त तक भारत एक अधिराज्य (डोमिनियन) के रूप में 
ही सदस्य रहा भी आया। परन्तु जब २६ जनवरी सन्‌ १९५० को भारत एक 
पूर्णतया गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया तो इस प्रकार की सदस्यता संभव 
नहीं रह गयी, क्योंकि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के नियमों के कारण उसके अन्तर्गत 
रहनेवाले सदस्य राष्ट्र को उसके प्रमुख बंधन ब्रिटिश शासक में राजनिष्ठा' में 
बेंघकर रहना पड़ता हैं, जो पूर्णतया स्वतंत्र राष्ट्र गगतेंज-नारत की पूर्ण स्वतंत्रता 
के विपरीत था। इसलिए भारत को राष्ट्र-मंडल का सदस्य बनाने के लिए ही 
उक्त बंधन भारतवर्ष के लिए हटा दिया गया और उसे एक विशेष सदस्य के रूप 
में स्थान दिया गया। इस मौकछिक परिवर्तन के कारण ही ब्रिटिश शब्द निकाल- 
कर केबल “कामनवेल्थ आफ़ नेशन्स” (राष्ट्र-मंडल) नाम ही रखा गया। 

इसके सदस्य अपनी वैदेशिक नीति के विषय में ब्रिटेन से तथा एक-दूसरे से 
पूर्णतया स्वतंत्र हैं। वे एक-दूसरे की राजधानियों में जिस राजनयिक दूत की 
नियुक्ति करते हैं उसे उच्चायुकत' (सा) (०77775$अं०0०:) कहा जाता 
है। उसके अधिकार और विशेषाधिकार राजदूतों जैसे ही रहते हैं। ये सदस्य 
इतर देशों की राजधानियों में राजदूत भी नियुक्त कर सकते हैँ। वे संयुक्त 
राब्ट्र-संघटन के स्वतंत्र सदस्य भी, हो सकते हैं और कई हैं भी जैसे भारतवर्ष, 
पराजिग्तान, कैनेडा, दक्षिण अफ्रीका । 


१. यथ्पि भारत पूर्ण गणतंत्र एवं खतंत्र राष्ट्र की स्थिति में राष्ट्रमंडल का सदस्य 
है और प्रत्येक बात में श्रिटेन से स्वतंत्र माना जाता हे किन्तु यह विपय भी बड़ा विवादा- 
रद है, क्योंकि सेद्धांतिक रूप में अवश्य भारत ख्तंत्र है किन्तु अनेकों ऐसी व्यावहारिक 
संभाव्य परि स्थितिय। हो सकती हैं जिनमें यह निर्णय करना कठिन होगा कि «क्या वह 
राष्टरमंटछ के विरोध में भी खद्ा हो सकता दे | जो छोग भारत की राष्ट्र-मंडलीय सदस्यता 
का तीत्र विरोध करते हैं और उसे त्यागने की बात कहते हैं उनके मन में यही वास्तविक 
शंका रहती दे कि क्या हर संभव परिस्थिति में राष्ट्रमंडल का सदस्य रहते हुए भी सारत 
पूर्ण खतंत्र राष्ट्र की भाँति कार्य कर सकेगा १ 


रे राजनय 


इस राष्ट्रमंडल की विशेषता यह हैं कि वह कैेयल पारस्परिक विश्वास 
सद्भावना और सहयोग की मनोवतृत्ति पर ही आधारित है। उसके पीछे न कोई 
लिपिबद्ध संविधान है और न कोई संमेत्ती (870०) ही है । जो विपय 
समस्त राष्ट-मंडल के सामान्य हित का होता है उस पर सभी सदस्ग राष्ट्रों में 
परस्पर विचार-विनिमय तथा परामश होता रहता है ताकि पारस्परिक हितों की 
रक्षा करते हुए सब एक निर्णय पर पहुँच सर्के और उसी के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में कदम उठा सकें। राष्ट्र-मंडल के सदस्य देशों की बैठक निश्चित समय पर 
होती रहती है ।' « 
वाणिज्य-सहचारी एवं वित्त-सहचारी 

राजनय के प्रारंभिक रूप का एक प्रमुख प्रेरक तत्त्व वाणिज्य था, जसा कि 
राजनय के द्विकास-त्रिपयया पिछले अध्यायों से स्पष्ठ विदित' होगा। सदर- 
पूर्व (पूर्वी एशिया) और निवट-पूर्व (पूर्वी यूरोप) के तथा एशिया के अन्य 
देशों में पारचात्य देशों के राजदत्रित प्रधिद्धित्ररों का भी प्रारंभिक रूप ब्राणिज्य 
से प्रभावित था। वे व्यवसायी कंपनियों के प्रतिनिधि तो रहते ही थे किन्तु सा 
ही अद्धं-राजकीय प्रतिनिधि का कार्य भी करते थे। भारतवर्प में दंगलिश 
फ्रेंच, पोतंगीज और डच व्यापारियों का प्रवेश और शने: शर्ने: उनके स्वरूप का 
राजनीतिक रूप धारण कर केना इसी का परिचायक है. । बाद में जब राजदूत 
और राजनयिक प्रतिनिधियों की संस्था पूर्णतया गासगान्तगंत ही गयी तो उनका 
उद्देश्य स्वदेश के प्रवासी व्यक्तियों के केवल राजनीतिक अधिकारों और ह्वितों 
की रक्षा करना रह गया, न कि उनके व्यावशाथिक स्वार्थों को प्रोत्याटन या वृद्धि 
देना। परन्तु १९वीं सदी में जाकर चक्र धूमकर पुन: पूर्वस्थिति पर पहुँच गया 
और राजदूत के कर्तव्यों में से एक प्रमुख कत्तंव्य स्वदेदा के वाणिज्य व्यवराय- 
सम्बन्धी हितों की रक्षा तथा उत्कर्ष भी हो गया। आश्निक यंग में जर्मनी' ने 
सर्वप्रथम इसे प्रारम्भ किया। अमेरिका भी जर्मनी के पदचिज्लों पर चलने रूगा । 
दाने: शरने: १९वीं सदी के अन्त तक यह अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति का एव प्रमुख 


१ विस्तृत विवेचना के लिए 58009 की 0प्रंत० ६0 7096728080 ए:३8८९९० 
और (09007767 का ग्रेथ /00४740008] 7.89, ५०! 7 देखिए | 


आधुनिक राजनय का स्वरूप ८३ 


सिद्धांत अथवा नियम बन गया। १९वीं सदी में चीन से पश्चिमी राष्ट्रों के 
सम्बन्धों का इतिहास इसका साक्षी है। ब्रिटेन के विदेश-विभागीय कार्यार्य में 
एक वाणिज्य-विभाग की स्थापना सन्‌ १८६६ में सर्व-प्रथम हुई तथा पेरिस में 
ब्रिटेन ने पहला वाणिज्य-सहचारी ((:07रशशकू०८४ 3६०८८) सन्‌ १८८७ 
में नियुक्त किया। 
स्वतंत्र वाणिज्य-दृतीय सेवा 

आजकल वाणिज्य-हदीय सेवा (कान्सलर सर्विस ) स्वतंत्र रूप से अत्यधिक 
संगठित तथा सुचारु रूप से संचालित है। कई प्रमुख राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की राज- 
धानियों तथा अन्य प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में अपने वाणिज्य-दृत” (कान्सल ) 
नियुक्त करते हैं। इनके कुछ विशेष अधिकार रहते हैं जो राजदूत के अधिकारों 
से भिन्न होते हैं। इनका कार्य-क्षेत्र तथा कार्य-प्रणाली भी भिन्न रहती है । ये 
दो भागों में बाँदे जा सकते हँ---( १) वृत्तिमत्‌ वाणिज्य-दूत (?:068$074 
(०!४४ ), जिन्हें केवल वाणिज्य-दृत-विषयक कत्तेव्यों के पालनार्थ नियुक्त 
किया जाता' है। (२) वे जो इन कत्तंव्यों के निर्वाह के अछावा «.तव्वद- 
निधि-क्षेत्र में निजी वाणिज्य-व्यवस्ाय भी करते हैं । 

पद के अनुसार इनके चार प्रकार होते हैं । 


8-० ८४४४०, “; (कान्सल जनरल), २-वाणिज्यदूत (कान्सल), ३- 
उपवाणिज्यदृूत (वाइस कान्सरू) तथा ४-वाणिज्यिक अभिकर्ता (कान्सलर 
एजेन्ट) । 


किसी वाणिज्यदूत्र की अनुपस्थिति में या रुग्णावस्था के समय जो व्यक्ति 
अस्थायी रूप से उसका कार्यभार सम्हालता हैँ उसे प्रतिवाणिज्य-दूत (/70- 
(0/$४|) कहते हैं। मु 

वाणिज्य-दूत के भौगोलिक कार्यक्षेत्र को वाणिज्यिक मंडल” ((०75परॉथ 
[08:7700 ) कहते हैं। इस क्षेत्र की सीमाएँ बहुधा वे ही रहती हैं जो सम्बन्धित 
देश के प्रशासकीय जिले या प्रान्त की रहती हैं। कभी कभी एक वाणिज्यदृत 
का कार्यक्षेत्र किसी एक बड़े नगर या बंदरगाह तक ही सीमित रहता है। 

इनका प्रमुख कत्तेब्य अपने देश तथा देशवासियों के वाणिज्य-व्यवसाय की 


१». राजनप 


रक्षा करना ही नहीं वरन्‌ उसका हर भाँति से उत्कर्प कराना भी है। कई देशों 
में (जैसे जर्मनी में) राजनयिक तथा वाणिज्यिक सेवाओं को मिलाकर एक कर 
दिया गया है। उन्हें विलग-विलूग नहीं रखा गया। सोवियत रूस, संयुक्त राज्य 
अमेरिका और ब्रिटेन ने भी ऐसा ही कर दिया है। 
राजनयिक अन्य कर्मचारी 

आधुनिक विश्व में आथिक समस्याएं ही प्रमुख हैं। अतएव उन्हें ही सुलझाने 
के लिए नयी-नयी प्रणालियाँ अपनायी जाती हैं । वत्तमान समय में वित्त तथा 
मुद्रासम्बन्धी प्रश्न अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं। इसलिए प्रमुख देश अपने 
महत्त्वपूर्ण राजदूतावासों में वित्त-नहचारी (प्गाक्ाटांश 3::४८०) की 
भी नियुक्ति करने लगे है। साथ-ही-साथ वे सैनिक सहचारी' (/तादवाए 
0४८20|6' ), नौसेनिक सहचारी' (२४ए०० 23.८:४०॥०) और वायनैनिद् 
सहचारी' (07 3:(४८॥0' ) नामक कर्मचारियों की भी नियुक्ति करने लगे हैं। 
इनके कार्यक्षेत्र और कर्तंव्यों के विषय में विस्तार से िखने की कोई आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती क्योंकि उनके नामों से ही यथेप्ट पता चल जाता है। संक्षेप में 
इतना ही कह देना उचित होगा कि ये अपने अपने विपय के विशेषज्ञ रहते हैं। 
इसलिए राजदूतों को तद्विषयक उचित और हितकर सलाह देते हैं तथा पथ- 
प्रदर्शन करते हैं। 
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विभिन्न देशों के राजनय के लक्षणों में समानता नहीं रहती और इस भेद 
का कारण यह है कि प्रत्येक देश के राष्ट्रीय चरित्र, परम्परा तथा अाध-व5 ता... 
में भी अन्तर रहता है। इनका प्रभाव देश की बैदेशिक नीति पर पहले पड़ता 
है और चकि राजनय वैदेशिक नीति से विरूग नहीं है इसलिए यह प्रभाव 
राजनय में भी परिलक्षित होता है। इसी दृष्टिकोण से दस अध्याय में राजनय 
के कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकारों की चर्चा की गयी है । प्रत्येक प्रकार के प्रारम्भ में उतत 
देश के राजनयिक इतिहास की अति सुद्म रूपरेण्ा दी गयी है ताकि पृष्ठभूमि 
अच्छी तरह समझ में आ जाय। 
१-ब्रिटिश राजनय 

ब्रिटेन एक बहुत छोटा देश है और चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है सिन्‍्तलु 
सुदूरबर्ती देशों पर राज्य करता उसके भाग्य में था। उनकी तथा अपनी रक्षा 
करते की स्वाभाविया चिन्ता उसे रही हैं। इसी से सम्बन्धित एक तथ्य और 
है--बैदेशिक वाणिज्य-व्यापार के विस्तार, स्वातंत्य तथा रक्षा की चिन्ता, 
क्योंकि वहु उसका जीवन-ख्रोत है। इस सबके लिए ब्रिटेन को अपनी सामृद्रिक 
शक्ति अत्यधिक प्रबछ बनानी पड़ी भौर यूरोपीय महाद्वीप का अन्य कोई देश 
किसी तरह प्रमुख सामुद्रिक शक्ति न बन पाये, दस ओर ब्रिटेन सर्देव प्रथत्नशील 
रहा है। इसी उद्देश्य की एूति के छिए शक्ति-गंतुलन” की ब्रिढिश बैदेशिक 
नीति का उद्भव हुआ। किन्तु यदि ब्रिटेन अपनी सामुद्रिक शवित' को अपने 
स्वार्थ के लिए ही बढ़ाने की बात प्रकट करता तो उसका रांगठित बिरोध होता । 
इसी लिए ब्रिटेन को गव्ति-संतुलन की नीति का उद्देश्य समस्त छोटे शप्ट्रों की' 
स्वतंत्रता की रक्षा' बताना पड़ा अर्थात्‌ स्वार्थ को परार्थ का--आदर्गवादिता 
का--स्वरूप देना पड़ा। परा्थ के लिए चिन्ता प्रकट करना ब्रिटेन की नीति मात्र 
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है न कि कोई वास्तविक गुण । स्वयं एच. निकहुंगन सहोदय लझिखवले हार और 
कुछ दूसरे ही ढंग से स्त्रीकार करते हैं कि छोकप्रियया की झोंक में तथा सर्ब- 
साधारण की सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश नीतिन्न (88000४१0, 
राजनेता ) इतनी धूर्तता पर उतर जाते हैं कि स्व॒राष्ट्र के स्थार्थों की रक्षा या 
प्राप्ति करते हुए भी वे ऐसा प्रकट करते हैं मानों वे किसी सिद्धान्त की रक्षा 
कर रहे हों।। एक सावारण-सा उदारर्ग लीजिए। अमेरिफी स्वतंच्ता के बाद 
जब अमेरिका का बैदेशिक वाणिज्य विस्तृत हो रहा था और उसकी सामुद्रिक 
शक्ति नित्यप्रति अधिकाधिक बढ़ती जा रही थी, तब न तो क्रिटेन को कोई 
चिन्ता हुई और न उस प्रगति को उसकी गक्तति-संदुजन की नीति के विपरीत ही 
समझा गया । कारण स्पष्ट हैं। उस समय अमेरिकी सामुद्रिक शक्ति-विस्तार 
से ब्रिटेन के राजनीतिक अथवा व्यापारिक साम्राज्य के अन्त होने की संभावना 
नहीं थी और न स्वयं ब्रिटेन वी स्वतन्त्रता को ही कोई भय था, क्योंकि दोनों 
देशों का वाणिज्य-विस्तार-ज्षेत्र प्रायः अलग-अछूग था। परन्तु बीसवीं सदी के 
तृतीय चरण में परिस्थिति कुछ दूसरी हो गयी है। मध्य पूर्व में त्रिटिश तथा 
अमेरिकी वाणिज्य-ह्वितों की खुी टक्कर हो चुकी है। स्वेज नहर के राष्ट्रीय- 
करण के बाद की घटनाओं से यह स्पप्ट है । 

गवित-संतुडन की नीति का आज भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में 
बड़ा महत्त्व है किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में संसार के असाम्यवादी क्षेत्र का 
नेतृत्व अमेरिका के हाथों में चकछा गया है और बह अपने ही ढंग से इस नीति 
का प्रयोग कर रहा है। इसके संचालन में ब्रिटेन का अभिनय भी महत्त्वपूर्ण 
है किन्तु नेतृत्व उसके हाथ में नहीं रह गया है। अमेरिका ने सामूहिक सुरक्षा' 
((००॥९८४५०९ $८८ए7८ए ) के सिद्धान्त का शक्ति-संतुलून के सिद्धान्त से मेल 
कर दिया है। अर्थात्‌ वह सस्मृहिक सुरक्षा के सिद्धान्त द्वारा शक्ि-संतुलन करने 
का प्रग्मास कर रहा है और ब्रिटेन को सामूहिक सुरक्षा को अपनाना पड़ रहा है। 
तभी यूरोपीय प्रतिरक्षा-संधि/ (&प709600 70८८० 7८४४५) में ब्रिटन 
सम्मिकत हो गया है और इसका उत्तरदायित्व उसने सम्हालू लिया है। 
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ब्रिटिश राजनय को अधिकांशतः छलपूर्ण माना जाता रहा हैं। वास्तव 
में वह ऐसा है या नहीं, इस पर मतभेद है। पर उसके छलकपटयुकत प्रतीत 
होने का प्रमुख कारण हू ब्रिटेत की वैदेशिक नीति और इसलिए राजनय ने 
न तो कभी कोई दी्घकालीन रूक्ष्य अपने सामने रखा और न कभी अज्ञात 
भविष्य में पैदा होनेवाली काल्गनिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी रूपरेखा 
निर्धारित की। वह तो जैसे-जैसे नवीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती जाती हैं 
वैसे-वैसे अपने हितों का, विशेषकर वाणिज्यिक तथा प्रतिरक्षात्मक हितों का--- 
शक्ति-संतुलून के रूप में--ध्यान रखते हुए उनके सम्बन्ध में निर्णय करते हुए 
यथोचित कार्यवाही करता जाता है । इस सिद्धांत का अनुकरण पिछले सौ 
सवा सौ वर्षों में ब्रिटेन के प्रत्येक बड़े नीतिज्ञ ने किया है। स्वयं प्रधान मंत्री 
ए्लेड्सटन के शब्द इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं--- अन्य शक्तियों के समक्ष 
अपने अभिमत प्रकट करके उसे (ब्रिटेन को) स्वयं अपने विकल्प की स्वतंत्रता 
का अन्त या परिसीमन नहीं कर लेना चाहिए ।” 

ब्रिटिश राजनय के छलपूर्ण प्रतीत होने का एक कारण यह भी है कि किसी 
प्रश्न पर वह प्रारंभ में तो आदर्शवाद का राजमार्ग पकड़ता है और फिर धीरे- 
धीरे यथार्थवादिता अर्थात्‌ स्वार्थ की पगडंडी पर चल पड़ता है। संभवत: यह 
आदरशेवादिता केवल सहानुभूति और समर्थन प्राप्त करने की इच्छा से प्रकट 
की जाती हो । 

ब्रिटिश राजनय छलयुकत हो अथवा न हो किन्तु वह यथेप्ट रूप से व्याव- 
हारिक या अवसरवादी अवश्य है क्योंकि शक्ति-संतुलन' पर आधारित वैदेशिक 
नीति, सरलता से किसी बात के लिए वचनवद्ध न होना, तक के प्रति अरुचि 
और जनतांत्रिक ग्ासन-प्रणाली--इन सबके संयकत प्रभाव से अवसरवादी 
राजनय ही उत्पन्न हो सकता है। चूंकि ब्रिटिश _राजनय अवसरवादी अर्थात्‌ 
अत्यधिक व्यावहारिक हैँ अतएव उसमें स्थितिस्थापकत्व अर्थात्‌ लोच भी है। 
ब्रिटेन की जनतांत्रिक शासन-प्रगाली के कारण उसकी वैदेशिक नीति या राजनय 
में अनिश्चितता एवं संभ्रम का दोष भी है। इन' अनिर्चितता, अस्पष्टता 
अआमकता आदि के कारण कोई भी राजनय संदेह की दृष्टि से देखा जाता । 

ब्रिटिश नीतिज्ञ आवश्यकता से अधिक आश्ावादी होते हैं। वे दूसरों की 


८८ राजनय 


स्थिति को अपने निजी दृष्टिकोण से देखते है ओर अगने तौर-तरीकों को दूसरों 
के तौर-तरीके समझते है। इसका दुष्परिणाम यह है कि वे संकटकाल में भी 
वस्तु-स्थिति की गंभीरता का अनुभव नहीं कर पाते, उलटे आत्मतुष्टि अथवा 
आत्म-प्रवंचना में ही पड़े रहते हैं। इस दोप का राजनयिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव 
पड़ता है ? यदि कोई ब्रिटिश राजनयिक दूत अपने दीरघकालीन प्रवास और 
अनुभव के आधार पर सम्बन्धित देश की सही-सही मनोवैज्ञानिक परिस्थिति 
से अपने विदेशमंत्री या प्रधान मंत्री को अवग॒त कराकर भविष्य में किसी प्रशन- 
विशेष पर अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह और चेतावनी देता है तो उस 
पर ध्यान नहीं दिया जाता । इसका सबसे नया उदाहरण भारतस्थित ब्रिटिश 
उच्चायुक्त का है जिसने कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान के प्रति ब्रिटेन की 
पक्षपातपूर्ण व अद्रदर्शी नीति का घोर विरोध किया और यह विरोध स्वयं 
लंदन जाकर, प्रधान मंत्री से प्रकट किया। किन्तु स्पप्टतः उनकी सलाह पर 
कोई ध्याव नहीं दिया गया। परिणामस्वरूप अपने उच्चाधिकारियों को प्रसन्न 
करने तथा लोकप्रिय बने रहने के उद्देश्य से अधिकांश राजनयिक प्रतिनिधि 
निष्क्रिय रहना ही अधिक उपयुक्त समझते हैं । 

ब्रिटिश राजनय में धूतंता एक अनोखा रूप धारण करती हैं; दूसरे को 
क्षति पहुँचाकर स्वयं आहत होते का ढोंग करना । इरा स्वॉँग से अपने कार्य- 
कलापों पर पर्दा डाला जाता है, अपना स्वार्थ साधन हो जाता है और दूसरों की' 
सहानुभूति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रिटिश राजनय इसमें दक्ष है। 

बहुधा मामला बकरी के बच्चे (मेमना) के विरुद्ध भेड़िया की शिकायत 
का ही रहता है। परन्तु वह (ब्रिटिश राजनय) आहत का वेष अपनाना ही 
पसन्द करता है। इस कला में पाकिस्तान ने ब्रिटेन का अच्छा अनुकरण किया 
है और कद्मीर प्रदन के सम्द्वन्ध सें यही नीति अपनायी है। स्वयं तो कश्मीर 
पर आक्रमण किया और चीख-चिल्लाहट यह मचायी कि भारत ने पाकिस्तान 
पर आक्रमण कर दिया है। मजे की बात यह है कि उसकी चिल्लाहुट पर पूरा 
विश्वास करके अश्रु बहानेवाले भी इस संसार में बहुत मिल गये । विश्व-इतिहास 
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में इसके और भी अनेक उदाहरण मिलेंगे। नात्सी जर्मनी पड़ोसी राज्यों पर 
आक्रमण करने तथा उन्हें हड़पने के लिए यही तर्क प्रस्तुत करता था। उत्तरी 
ओर दक्षिणी कोरिया की कथा बिलकुल ताज़ी है। भारत तथा दक्षिणी अफ्रीका 
के वत्तमान तनावपूर्ण सम्बन्धों तथा दक्षिणी अफ्रीका द्वारा प्रस्तुत तर्कों में 
भी यही बात मिलेगी । द० अफ्रीका स्वयं तो साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का है 
और इसी लिए भारतीयों तथा अन्य अश्वेत जातियों को नष्ट करने पर तुला 
हुआ है कित्तु उलटे भारत पर यह दोपारोपण करता है कि वह द० अफ़ीका में 
अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। 

ब्रिटिश राजनय का प्रमुख गुण यह है कि वह 'वणिक-सिद्धान्त' अर्थात्‌ 
'उदार दृष्टिकोण” पर आधारित है और इसलिए वह कुशल व्यापारी की तरह 
अपने स्वार्थ को दृष्टिगत रखकर मध्यम मार्ग अर्थात्‌ समझौते की नीति को अप- 
नाता हैं और इतर पक्ष में अपनी साख के प्रति विश्वास उत्पन्न करना प्रथम 
कर्तव्य समझता है । ब्रिटिश राजनय में यह गुण किन कारणों से और किन 
परिस्थितियों में आ गया हु उनका अत्यन्त संक्षिप्त और सारगर्भित विवरण 
श्री डब्लु० एन० मेडलीकाँट ने चेम्बर्स ऐनसाइक्डोपीडिया, नवीन' संस्करण 
(जिल्द ४) में इस प्रकार दिया है-- 

“अनेक कारणों ने--संसदीय शासन की आदान-प्रदान क्रिया, एक प्रभवत्‌ 
सैन्य जाति का अभाव, सन्‌ १६८८ की क्रांति के समय से घरेलू राजनीति 
से असमाबरेय प्रश्नों का छोप हो जाना, १६वीं सदी से यूरोपीय महाद्वीप पर राज- 
क्षेत्रीय "उदार / - “, त्याग देना, पीढ़ी-दर-पीढ़ी सफल व्यावसायिक उद्यम 
के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न अनुग्राही आदतें, एक विद्ञाल साम्राज्य के परिरक्षण 
के हेतु शान्ति की आवश्यकता--इन सबने सम्मिजित होकर ही यह धारणा 
उत्पन्न की है कि अन्तर्राष्ट्रीय समाज के सूक्ष्म और उलझे हुए ढाँचे को कम-से- 
कम कठिन आधात पहुँचाये जाये।” हु 

श्री निकल्सन ने ब्रिटिश राजनय के अनेक गुण वताये हैं जिनमें से प्रमुख 
इस प्रकार हँ--सद्रिग्यूता, विश्वसनीयता, आदर्शवादिता तथा यथार्यवादिता 
में संतुलन, निशचयात्मकता, स्थितिस्थापकत्व, विनम्रता तथा साहस, धैर्य, 
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दर्पोक्ति का अभाव, ईमानदारी से अपनी सरकार की नीति की व्याख्या करना 
एवं वेदेशिक परिस्थितियों का विपुल ज्ञान । 

परन्तु यह लेखक श्री निकल्सन के मत से पूर्णतया सहमत नहीं है। जिटिश 
राजनय में निएदयाउमकरता रहीं है तथा किसी सीमा तक परराप्दीय मनोवैज्ञा- 
निक स्थिति से अनभिज्ञता भी रहती है। साथ ही श्री मिकल्सन का यह कथन 
कि ब्रिटिश राजनय का एक गुण “न्यायोचित व्यवहार” ((»7-०7०४॥॥8 ) 
अथवा ईमानदारी-पूर्ण बर्ताव” भी रहा है, तथ्यों की कसौटी पर सही नहीं 
उतरता। भारत और ब्रिटेन के सम्बन्धों का विगत (स्वतन्त्रता के पूर्व का ) 
इतिहास इस बात का साक्षी है। अन्य एथियाई देशों के साथ उसके जो राज- 
नीतिक सम्बन्ध रहें हैं उनका पर्यवेक्षण भी इसकी पुष्टि करता हैं। भारत- 
ब्रिटिश सम्बन्धों के विषय में यह कहा जा सकता हैं कि तत्कालीन भारतीय 
राज्यों से ब्रिटिश शासन के राजनभिक दूतों का नहीं वरन्‌ ४स्ट एंडिया कम्पनी 
के प्रतिनिधियों का सम्बन्ध था। परन्तु इस रूचर तक से न तो विटिश राज- 
नथिक चरित्र पर पर्दा डा्ा जा सकता है और न यह बात छिपायी जा सकती. 
है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रतिनिधियों या कर्मचारियों जथवा बाद के गवर्नर 
जनरलों के भर्ठ्सनीय कार्यकलापों को तात्कालिक ब्रिटिश शासकों या पार्ेभेण्ट 
का प्रा-पूरा समर्थन प्राप्त रहता था । और फिर स्वेज-नहर राष्ट्रीयकरण के 
दरम्यान व उसके बाद की ऊज्जास्पद घटनाओं और ब्रिदिश शासन के हथफंडों 
के विषय में तो सभी को ज्ञात हो चुफ़ा है। 


२-जरमन राजनय 


जर्मन जाति व्यक्ति की अपेक्षा राज्य (5:४00९) को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
समझती है, क्योंकि राज्य” उसकी संगठित और सामूहिक एकता का' प्रतीक 
है और इसलिए राज्य के लिए वह सर्वस्व बलिदान कर सबती है। इस 
मनःस्थिति का प्रमुख स्रोत एवं कारण यह है कि जर्मन जाति की भौगोलिक, 
ऐतिहासिक अथवा राजनीतिक किसी भी दृष्टि से सुनिश्चित रूपरेखा नहीं 
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रही है। अतएवं जर्मन जाति की मनोवैज्ञानिक स्थिति अनिद्िचितता” से 
और उहिग्नता से परिपूर्ण रही है। जर्मन जाति रोमन काल से ही कई हिस्सों 
में विभक्‍त हो चुकी थी। यह परिस्थिति बिस्मार्क के समय तक बनी रही । 
इस दरम्यान जर्मन जाति बराबर एक होना चाहती रही क्योंकि उसके अन्तस्तल 
में एक होने की प्रबल आकांक्षा थी परन्तु बारम्बार के प्रयत्नों पर भी वह अपने 
एकीकरण में सफलीभूत न हो सकी। इस असफलता का कारण यह था कि 
वह अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त थी--प्रश्ञा, आस्ट्रिया तथा अन्य अनेक 
छोटे-छोटे राज्य। जब नेपोलियनीय युद्ध (१८वीं-१९वीं सदी में) आये तो 
उनमें भाग लेने पर प्रशा एक महान्‌ शक्ति के रूप में गिना जाने लगा परन्तु 
जब तक आस्ट्रिया शवितणाली था, तब तक जमेन जाति का संगठित होना 
संभव नहीं था । यह कार्य बिस्मार्क ने अपनी रक्त और लौह” (8]000 
270 ॥70०7) नामक नीति के द्वारा पूर्ण किया। सन १८६२ में प्रशा का 
प्रधान मंत्री बनते ही बिस्मार्क ने संसद सदस्यों के समक्ष भाषण किया कि 
“आज के महत्त्वपूर्ण प्रश्न भाषणों और बहुमतीय प्रस्तावों से हलू नहीं होंगे-- 
वरन्‌ रक्‍त एवं लौह से होंगे ।” शताब्दियों के बाद सर्वप्रथम जर्मन जाति 
की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति पर्याप्त रूप से सुनिश्चित रूप में प्रकट 
हुई। प्रधान मंत्री बनने के ९ वर्षो के भीतर ही बिस्मार्क ने प्रशा के प्रमुख 
प्रतिस्पर्धी और महान्‌ ददि्याल्ली आस्ट्रिया को (जून-जुलाई १८६६ ई० में) 
परास्त करके जर्मनी को यूरोप का सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बना डाला । “यह सब 
वह इसलिए कर सका कि वह दास्त्रास्त्रों का राजनय से संयोग करना भली भाँति 
जानता था और ग्रेट ब्रिटेन तथा रूस को मित्र बनाये रहा।”* 

चूंकि बिस्मा्ं ने जर्मन जाति को सैन्य शवित के बल पर संगठित कर 
दिया था इसलिए स्वाभाविक रूप से सैनिक राज्य ()/7६80ए $408) 
तथा सैन्य-राजनब में उसकी अटूट भक्ति हो गयी और उसके समक्ष द्यक्ति 
का कोई मूल्य नहीं रह गया। इस मनोभावना को उद्दीप्त और पुष्ट करने में 
जमन राजनीतिक दाशनिकों का भी बड़ा योग रहा है। फ़िड्टे (77८॥६८) 
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ने कहा कि जर्मन जाति “अनादिकाछीन” हैं । हीगेल (77090) ने कहा 
कि युद्ध शाशवत और नैतिक” है। सीवर्ग ने कहा 'जात्मरक्षा की भाषना 
को जिस प्रकार हम सीमित कर देते हैं वही हममें और अन्य राष्ट्रों में अन्तर 
हैं।” इस सबका परिणाम यह हुआ कि अन्य जातियों को सुसंस्कृत करने का 
भार जर्मन जाति अपने ही कंधों पर रखा हुआ मानने छूगी। १५वीं रादी के 
अंतिम वर्षो से ही जमनी की दृष्टि देश की सीमाओं के परे वश्व में विचरण 
करने लगी । उसकी नीति विश्व-नीति'! (४४०४ ९०॥४८) हो चली । 

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ परास्त जमन जाति को पुनः संगठित करके 
उसमें विशुद्ध आर्यत्व की सम्मानपूर्ण भावना को जाग्रत एवं परिव्याप्त करने का 
कार्य हिटलर के नात्सियों ने किया। नात्सीवाद के प्रमुख विचारकों, रोसेन- 
बर्ग और हिटलर दोनों ने आर्य जाति को संसार की सर्वश्रेष्ठ जाति बताया हैं 
और जर्मन जाति को आरयों की सर्वप्रमुख शक्ति माना है, वष्रोंकि उनके सतत 
में वही विश्व-विजय कर सकती है। नात्सीबाद के अनुसार एक राष्ट्र एक 
ही जाति का बन सकता हैँ। हिटलर के अनुमार “राज्य (500०) उन 
मनुष्यों का एक समुदाय है जिनकी शारीरिक तथा आध्यात्मिक प्रकृति में समता 
है, और जो उन जातिगत आवधश्यक्रताओों की पूर्ति के लिए संगठित हैं जिन्हें 
पूर्ण करने के लिए उस जातिविशेष को विधाता का आदेश प्राप्त हुआ है।” 
इस राष्ट्र का भी एक अछग स्वरूप है और उसका नेता ही राष्ट्र का मर्तिसान्‌ 
स्वरूप है।” विश्व-विजय की महत्त्वाकांक्षा के कारण नात्सियों की सर्वाधिक 
आस्था सैन्य दक्ति में थी और सैनिक शिक्षण प्रत्येक जर्मन के छिए अनिवार्य 
था। जमंन जाति को संसार में सर्वाधिक कीतिमान्‌ बनाने के छिए उसे जाति 
के नाम पर संगठित करने का वीड़ा हिटछर ने उठाया। अपनी आत्मकथा मीन 
काम्फ' (४०४७ &०॥)र्फ़ ) में, जिसे उसने सन्‌ १९२४ में छिखा, हिंदकूर ने 
जर्मनी की तत्कालीन सीमाओं के बाहर अन्य देशों में बिखरी हुई अल्पमतीय 
जमंन जाति को जर्मनी में सम्मिक्तित करने का दावा किया ।' हिटलर के नेतृत्व 
में नात्सियों का सिद्धान्त यह था कि यदि किसी को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति युद्ध 
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के ढारा करनी है तो उसे शक्तिमान होना चाहिए, यदि उनकी प्राप्ति शान्ति- 
पूर्ण ढंग से करनी है तो और भी अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता है । 

इस प्रकार जमनी की नीति शक्रित्तनीतिं! (३०७४४ ?०70८ 4. €. 
209९7 2000५) रही है। परिणामस्वरूप उसका राजनय पीछे अध्याय ४ 
में बताये हुए योद्धा-राजनय” को अपनाकर चलता है जिसके दो प्रमुख 
लक्षण हैं--- 

१--ज्यक्ति की अपेक्षा राज्य का अधिक महत्त्व हैं और-- 

२--संधिवार्ता में भी छलू-प्रयोग करना या उसकी धमकी देना। योद्धा- 
सिद्धांत का अनुयायी देश उसके अनुकूल आकस्मिक बल-प्रयोग के द्वारा दूसरे 
पक्ष को भयभीत और विवश करके अथवा ऐसे बल-प्रयोग का केवल भ्रम उत्पन्न 
वर संधि-वार्ता को अपने अनुकूल या पक्ष में बनाता है। इसे प्रोफेसर मावट ने 
“आकस्मिक राजनय कहा हैं। हिटलर इस करा का विशेषज्ञ था। 

इस कला में केवल जमनी ही प्रवीण रहा हो, ऐसी बात नहीं हैं। आजकल 
संधिवार्ताओं में अथवा अन्य पारस्परिक चर्चाओं में अमेरिकी शिविर तथा 
रूसी शिविर दोनों के प्रतिनिधि बरू-प्रयोग किसी न किसी रूप में करते हैं और 
' प्राप्त करना चाहते 
हैं। हिदचीन की जटिल समस्या को सुलझानेवाले प्रसिद्ध 5. कनान्देशन के 
समय जब कि हिंदचीन के गृहयुद्ध व देश के भविष्य के विषय में गंभीर वार्ता 
चल रही थी, वियतनाम और वियत-मिन्ह दोनों ने एकाएक और भी भयंकरता 
से ऊड़ना शुरू कर दिया, ताकि युद्ध-स्थल में अपना ऊँचा हाथ रहे तो जेनेवा 
संधिवार्ता में भी विजय रहेगी और पश्चिमी राष्ट्रों की आशा पर कुठाराधात 
करते हुए हो ची मिन्‍्ह की सेनाओं ने डियेलबियेन फ्‌ पर फ्रांसीसी  «. * 5. 
तरह एनानल कर बिया एवं फ्रग के मिथ्याभिमान को धराशायी कर दिया । 

जर्मन जाति की सैन्य दशवित में आस्था होने के कारण जमेनी की वेदेशिक 
नीति भी अधिकांदत: सैनिक नीति से प्रभावित रहती है । अतएव जर्मन राज- 
नयिक प्रतिनिधियों के अत्यन्त योग्य, दूरदर्शी, विवेकशील और संयत एवं अनु- 
भवी होने पर भी उनकी नेक सलाहों पर उनके ऊपर के अधिकारियों ने कोई 
ध्यान नहीं दिया, उलटे उन्हें कायर समझा गया और सावधानी वरतने के सुझाव 


ध्य 


९४ राजनपय 


को हेय माना गया। उनदी अनुशासनात्मफता तथा राज्यनिश पर भी संदेह 
किया जाता रहा है। परिणाम संसार ने पिछले ५०-७५ बर्षो में स्पष्ट देखा । 


३-फ्रांसीसी राजनय 

ऋतिविषयक और नेपोलियनीय युद्धों का णब अन्त हुआ तो फ्रांस अत्य- 
धिक श्रान्त, अशक्त और हतोत्साह हो चुका था और यह थ्रान्ति ऐसी थी कि 
उससे फ्रांस फिर कभी न पनप सका । इसके बाद सन्‌ १८१५ की वियेना 
कांग्रेस में मित्र राष्ट्रों ने, फरांस की सीमाओं पर शक्तिशाली राज्य रहें, ऐसी 
नीति अपनायी । जर्मनी और इटली के संगठित राज्यों के रूप में प्रकट हो 
जाने पर यह सिद्धान्त व्यावहारिक रूप में अत्यधिक सफल हुआ । सन्‌ १८७० 
में फ्रांस प्रशा के द्वारा परास्त हुआ और अन्य अधिक शवितशाली छात्र राज्यों 
से घिर गया । तब से फ्रांस की वैदेशिक नीति का चरम ऊद्षय एक ही रहा 
है - अपने पूर्वी पड़ोसी राज्य जर्मनी की सैन्यशक्ति को अधिक न बढ़ने देता, 
उससे सदा भयभीत रहना और अपनी सीमा को राइन नदी तक विस्तृत करने 
की उत्कट आकांक्षा एवं प्रयास । परिणामस्वरूप उसकी बैदेशिफ नीति तनाव- 
पूर्ण, अविच्छिन्न, कठिन और लोचविद्दीन (770957८) हो गयी है। अपने 
पूर्वी पड़ोसी को संदेहात्मक दृष्टि से देखना और उससे सदैव भयभीत रहना; 
फ्रांस का प्राय: स्वाभाविक गुण बन गया है क्योंकि राइनलेंड क्षेत्र को प्रत्येक 
(फ्रांस और जर्मनी) अपने अधिकार में रखता चाहता है । इन सबका दृपित 
प्रभाव फ्रांस के राजनय पर भी पढ़ा वर्योकि वह मुख्यतः इस संदेह और भय 
को दूर करने में ही प्रयत्नशीलू रहा है । पिछले दोनों विद्बयुद्धों में जर्मनी से 
फ्रांस को ही सर्वाधिक क्षति हुईं है ओर उसकी पुनरावृत्ति को रोकता ही फ्रांस का 
चरम लक्ष्य है। फ्रांस यूरोगीय प्रतिरक्षा संधिसंघटन” (7700४) [200- 
70०6 776४0५ (078०072400॥7 ) को भी बारंबार इसी लिए टालता रहा कि 
उक्त संघटन जमेनी को समान पदधारी सदस्य के रूप में अपनाना चाहता था 
और उसका पुनःहस्त्रीकरण करना चाहता था। अभी हाल में फ़ांस ने उसे 
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स्वीकार अवश्य कर लिया है परन्तु अमेरिका के दवाव के कारण, और सो भी 
जमनी के निर्बध पुनःशस्त्रीकरण पर अनेक बंधन लगवाने के पर्चात्‌ ही किया है । 

वत्तेमान राजनय का उद्भव यूरोपीय राजनीति से हुआ है और सन्‌ १७८९ 
की 'रक्तिम क्रांति के पूर्व तक फ्रांस यूरोप का--सांस्कृतिक एवं राजनीतिक 
दोनों दृष्टियों से-सर्वेश्रेष्ठ अनुकरणीय राज्य माना जाता था । अतएवं राजनय 
के स्वरूप पर फ्रांस का ही सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार फ्रांस के राज- 
नयज्ञों के पीछे एक अत्यन्त दीरघकालीन परम्परा है जिसका प्रभाव उनकी राज- 
नयिक प्रणाली, अनुभव, सुपरिप्कृत आचार-व्यवहार और आकर्षक विषय-निर्वाह 
में स्पष्ट परिलक्षित होता है। उनका व्यवहार सम्मान-पूर्ण तथा निरचयात्मक 
रहता है और वे अनुनयात्मक प्रवर्तन में भी स्वभावतः दक्ष होते हैं। किन्तु उनका 
सबसे बड़ा दोष है अत्यधिक आत्माभिमान, जिसके फलस्वरूप उनमें असहिष्णुता 
भी पायी जाती है। उन्हें स्वदेश हित के आगे दूसरों का हित नगण्य दीखता 
है। इससे उनका दृष्टिकोण नितान्त एकपक्षीय हो जाता है और उन्हें दूसरों की 
भावनाओं तथा दृष्टिकोण का ध्यान ही नहीं रह जाता। उनमें राजनीतिक भावु- 
कता भी नहीं होती क्योंकि वे अत्यधिक तकंप्रिय होते हैं।। अपने बौद्धिक स्तर 
की तुला पर दूसरों को तौलने के कारण वे दूसरों की त्रुटियों या दोषों को हेय 
दृष्टि से देखते है, न कि सहानुनृतिएर्ण दृष्टि से। इस सबका परिणाम यह होता 
हैं कि फ्रांसीसी राजनय प्रभावहीन ही रह जाता है । परन्तु यह अपवाद-रहित 
तथ्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक नियम का अपवाद तो होता ही है। 
४-इटालियन राजनय 

रोमन साम्राज्य के बाद से इटली अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभकत 
हो गया था। कदाचित्‌ इसी लिए आस्ट्रिया के प्रसिद्ध नीतिज्ञ मेटरनिक ने 
व्यंग्य की इच्छा से इटली को केवल “भौगोलिक अभिव्यक्ति” ( 8०0287०7- 
702./ ०%(१:७४४०॥ ) ही कहा था । किन्तु इटालियनों के अनेक टुकड़ों*में बेटे 
रहने पर भी उनकी राष्ट्रीयता की भावना समाप्त नहीं हुईं थी। सर्वप्रथम 
विश्वविख्यात योद्धा नेपोलियन ने समस्त इटली को किसी न किसी रूप में 
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फ्रांसीसी शासन के अन्तर्गत छाकर राजनीतिक एकरूपता दी । सैपाछियन की 
प्राजय के परचात्‌ वियना कांग्रेस में यूरोपीय शक्तियों ने सन १८१५ में फ्रांस 
का प्रभुत्व तो इटली से समाप्त कर दिया परन्तु उसके साथ ही लोम्बार्डी और 
वेनिस पर आस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। शेष दहटस्छी को १८वीं 
सदी की तरह छोटे-छोटे भागों में. विभकत छोड़ दिया गया। इसका परिणाम 
हुआ कि आगामी पचास वर्षो में समस्त इटली में प्रचण्ड राजनीतिक 
आन्दोलन व्याप्त रहा । इस ज्वाला को भड़काने का सर्वाधिक श्रेय मैत्सिनी 
(2(४०2707 ) और वर्डी (/०७०४॥) को है। सन्‌ १८४८ में फ्रांस में ऋान्ति 
हुई और आस्ट्रिया की राजधानी वियेना में भी क्रान्ति उसी समय हुई जिससे 
साम्राज्यवादी मैटरनिक का पतन हुआ । इस सुअवसर को पाकर इटली में 
क्रान्ति का विस्फोट हुआ जिसका नेतृत्व सारडीनिया राज्य के शासक चार्ल्स 
एलबर्ट ने सम्हाला। यद्यपि आस्ट्रियन सेना के राम्मुख उसे असफलता हाः 
लगी तथापि अभ्नि पूर्णतया बुक्ष नहीं सकी। 
वास्तव में इटालियन राज्य को सर्वप्रथम एक राजनीतिक संगठन में 
बाँधनेवाला सारडीनिया राज्य का प्रधान मंत्री, महान्‌ नीतिज्ञ और अद्वितीय 
राजनयज्ञ काउन्ट कावूर ((0ए7८ (४ए०प०) था। काब्र ने पहले प्रचार 
द्वारा 'इटालियन प्रश्ना (४० ॥शआ। ()0०७४०॥) अर्थात्‌ इटालियन 
स्वतंत्रता के प्रदन को समस्त पश्चिमी यूरोप में बढ़े महत्वपूर्ण रूप में प्रदाशित 
किया । फिर क्रीमियन युद्ध (सन्‌ १८५५) में रूस के विरुद्ध तुर्की, ऐग्लेड 
और फ्रांस का राथ देकर उनकी मित्रता प्राप्त की और अन्त में फ्रांस के राहयोग 
से आस्ट्रिया को परास्त किया ।* काबर ने जिस राजनय का प्रयोग किया बढ़ 
सारडीनिया राज्य की ही नहीं वरन्‌ समस्त इटालडियन राज्यों की परम्परागत 
नीति रही है अर्थात्‌ अन्तर£ट्रीय झगड़ों में अवसर देखकर कभी एक पक्ष का 
साथ देना और कभी उसके विरोधी पक्ष का और परिस्थिति से छाभ उठाकर 
अपने उ्दब्य--आत्म-रक्षा एवं कुछ प्राप्ति--की पूर्ति करता।' उपर्युक्त युद्ध 
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और राजनय के रास्त्रास्त्रों का योग सौभाग्य की प्रवल शक्ति से ही हुआ । 
तभी काबूर की सफलता ही सफलता हाथ लगी। इसी कारण से विस्मार्क 
ने व्यंग्यपूर्वक तथा क्षुब्ध होकर इटालियनों के विपय में कहा था कि वे युद्ध- 
स्थल में पूतिमांस-भक्षी कौओं की भाँति हैं जो अपने भोजन की व्यवस्था दूसरों 
से करवाते हैं। । 
वर्तमान इटली की राजनयिक नीति वही है जो इटालियन राज्यों की 
ऊपर बतायी गयी है। स्वार्थ-सिद्धि उसका परम उद्देश्य है और उसकी पूर्ति 
के लिए उसे पूर्णतया चापल्य एवं जवसरवादिता का आश्रय ग्रहण करना 
यडता है। इस स्वार्थ-सिद्धि के लिए वह कुछ भी कर सकती है। किसी भी 
' अन्तर्राष्ट्रीय झगड़े की परिस्थिति में वह दोनों विरोधी पक्षों को एक साथ 
सहयोग का आश्वासन दे सकती है और इस प्रकार अपनी तटस्थता अथवा 
सहयोग के लिए जो पक्ष सबसे बड़ा मूल्य चुकाने को तैयार हो उसी का साथ 
देती है किन्तु अपनी हानि होते देखकर प्रबल पक्ष का साथ देने लगती है। उसकी 
स्वार्थसिद्धि सर्वाधिक तब होती है जब कि दोनों पक्षों की शक्ति में ऐसा संतुलून 
हो कि उसका स्वयं का सहयोग जिस पक्ष को मिले उसी का पतला भारी हो 
जाय। इस प्रकार “राजनय पर शक्ति को आधारित करना न कि राजनय को 
शवित पर”, यही इटालियन प्रणाली रही है और इसी के द्वारा इटली अपने 
को बड़ी शक्ति के रूप में प्रकट कर सका, भछ्ते ही वास्तव में वह शक्तिशाली 
न रहा हो । 
काव्र के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने उसके द्वारा पैदा किया हुआ यह 
अम सफलतापूर्वक बराबर बनाये रखा कि इटली एक महाशकित है, यद्यपि बात 
वास्तव में ऐसी नहीं थी। किन्तु फासिस्ट इटली मुसोलिनी के नेतृत्व में यह 
सत्य भूल गया--स्वयं मुनोलिनी की इस उक्ति को भूल गया कि 'वेदेशिक 
नीति कभी मौलिक नहीं होती। उसका निश्चय एक विद्येप क्रम के भौगोलिक, 
ऐनिशानित' और आध्िक तत्त्वों के द्वारा होता है,” और अपने को वास्तव में 
3.2. सांडणज 00 छघ०ए४छा छाएा0एगच०७, 388-9%, ७०७५४ 900. 
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महाशवित समझकर साम्राज्य विस्तार की मन्न्‍्त्राकांशा पूरी करने छगा । 
इसलिए प्रारम्भ में महान्‌ ग़वित की महतसत्वाकांक्षार होते हुए भी उसकी यह 
चपल अस्थिर नीति उस समय समाप्त हो गयी जब कि मगोलिनी ने जमनी की 
दक्ति-नीति को अपना लिया। परिणाम इटली का पराभव हुआ । 
इटालियन राजनयज्ञ-नीतिज्ञ संत्रिवार्ता की कला में विशेष रूप से दक्ष 
होते है। किसी देश से अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए वे पहजे उस देश से अपने 
सम्बन्ध बिगाड़ लेते हैं और फिर उन सम्बन्धों को सुधारने के लिए आह्वान 
करते हैं। बस इस सम्बन्ध-सुधार के आश्वासन के बदले में वे अपनी मनोवांछित 
वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी संधिवार्ता को तीन श्रेणियों में विभकत 
किया जा सकता है। प्रथम, इटालियन राष्ट्र में इतर पक्ष के विरुद्ध बनावटी 
वि्वेप और गन्रुत्व की भावना को जाग्रत करना। द्वितीय, उस देश के विरुद्ध 
जिससे संधिवार्ता करनी है कुछ न कुछ उत्पात मचाये रखना। तृतीय, ऐसी 
सुविधा या वस्तु अन्य पक्ष से मांगना जिसे लेने की वास्तविक इच्छा तो नहीं 
है परन्तु जिसे छोड़ देने पर उस अन्य पक्ष से अभीष्ट प्रतिफल सहज ही मिल 
जायगा। साथ ही यदि कोई आजा यहां नहीं दीखती तो इस इतर पक्ष के 
विरोधी पक्ष से संधिवार्ता प्रारम्भ करने का संकेत भी कर दिया जाता है।'* 


५--अमेरिकन राजनय 


अमेरिकन राजनय से अभिप्राय संयुवत राज्य अमेरिका के राजनय से है, 
यद्यपि उसे संक्षेप में अमेरिका ही कहा जाता है । संबदत राज्य अमेरिका का 
जन्म सन्‌ १७८३ में हुआ और इसी लिए उसे “अठारहवीं सदी का बारक'' भो 
कहा जाता है। यद्यपि आज वह विदव का सर्वशवितिञ्ञाली देश है, तथापि 
वंदेशिक नीति और राजनयिक क्षेत्र पर उसके दौशव की स्पप्ट छाप हैं। सन्‌ 


१ फासिस्टवाद का एक प्रमुख सिद्धांत यद्द है कि राष्ट्र सत्ता सर्वोपरि दे आर व्यक्ति 
का उसके समक्ष कोई महत्त्व नहीं | राष्ट्र की चरम सत्ता का बोतक साम्राज्य होता है » 
उसकी शक्ति का आभास उपनिवेश प्राप्त करने में ही हो सकता ६ं। श्सलिए युद्ध अनिवार्य 


है | युद्ध को पवित्र कर्म माना गया है। जातीयता की भावना को सर्वप्रमुख बताया गया हैं, 
2. 070॥0077809--छ8&. +रा००7507, 0 - 7582-758 
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१८९८ के स्पेनिश-अमेरिकन युद्ध तक अमेरिका अन्‍्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र से दूर-दूर 
और पृथक्‌-सा ही रहता था, क्योंकि वह प्रारम्भ म अधिक शक्तिशाली नहीं 
था। इसलिए वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा तथा शक्ति-संगठन के लिए ऐसी 
“उलझानेवाली संमैत्रियों (27/979]॥72 ०॥97८८७) से बचना चाहता था 
जिनका यूरोपीय देशों के इतिहास में बाहुल्‍य था। इसी शक्ति-संगठन तथा 
यूरोपीय राज्यों की साम्राज्य-लिप्सा से बचने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 
अपनी जनसंख्या के विस्तार तथा प्रवास द्वारा उत्तर अमेरिकी महाद्वीप के उन 
भागों को भी हने: शनेः अपने में सम्मिलित कर लिया जिन्हें यों ही छोड़ देने पर 
निश्चय ही यूरोपीय शक्तियाँ अपना उपनिवेश बना डालतीं और इस प्रकार 
भविष्य में सद्रा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को भय बना 
रहता । उत्तर अमेरिकी महाद्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका का यह विस्तार 
अटलांटिक तट से पैसिफिक तट तक अर्थात्‌ पूर्व से पदिचम तरफ को हुआ । 
इसी समय “मनरो सिद्धान्त” का जन्म हुआ जिसका प्रादुर्भाव दोनों अमेरिकी 
महाद्वीपों से और विशेषकर दक्षिण अमेरिका से यूरोपीय राज्यों के किसी भी 
प्रकार के (क्रान्तिवादी या साम्राज्यवादी ) प्रभाव या अधिकार को दूर रखने 
के लिए हुआ था, यद्यपि कालान्तर में अपने स्वार्थ के अनुरूप अमेरिका इस 
सिद्धांत को नया-नया रूप देता गया । अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से निश्चिन्त 
तथा विलग रहने का एक कारण यह भी था कि अमेरिका के वाणिज्यिक स्वार्थ 
के विस्तार का क्षेत्र प्राच्य खंड था, ग्रेट ब्रिटेन सर्वप्रमुख सामुद्रिक शक्ति था जिससे 
अमेरिका को किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं थी और न हानि होने की ही 
आइंका थी । यहाँ दोनों अमेरिकन महाद्वीपों में भी उसकी टक्कर की कोई 
दक्ति नहीं थी । 

बीसवीं सदी के प्रारम्भ से अमेरिकन वेदेशिक नीति का दूसरा चरण प्रारम्भ 
होता है। इस समय उसका व्यापारिक और व्यावसायिक क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत 
हो जाता है; और जमंनी, इटली तथा जापान की बढ़ती हुईं सामुद्रिक शक्ति 
एवं फैलते हुए साम्राज्यों तथा साम्यवाद के अबाध विस्तार से उसके वाणिज्य- 
व्यावसायिक हितों एवं विदेशों में फैली हुई अमेरिकन पूँजी पर कठिन आघात , 
पहुँचने की आशंका होने लूगती है । परिणाम-स्वरूप अमेरिका अपनी समस्त 


१०० राजनथ 


संचित णगविति, यौवन का उत्साह और उमंग तथा आत्म-विश्वास लछेवार अंत 
रप्ट्रीय राजनीति के प्रांगण में पूरी मुस्तेदी से उतर भआाता है । 

अपने लगभग २०० वर्षो के जीवन-कालछ में अमेरिका ने अधिकांशत: 
निरश्चितता, सुरक्षा तथा सम्पन्नता ही देखी है। उसे प्रारम्भ में हर दिशा में 
सफलताएँ हाथ लगती रहीं और साथ ही उसमें नयी उमर का उत्साह भी है । 
राजनयिक दृष्टिकोण से इसके दो परिणाम हुए हैं। एक तो यह कि जनता 
ने वेदेशिक नीति के निरूपण, संचालन अथवा नियंत्रण. में अधिक रुचि नहीं 
दिखायी जिसके फलस्वरूप राजनयिक सेवा में वृत्तिक राजनयज्ञों (?70/05- 
8079 0/0772750:5) के बजाय दलूगत भावना से अर्थात्‌ राजनीतिक 
दृष्टिकोण से चुने गये राजनयज्ञों को अधिक महत्त्व दिया गया । इन नौसिखिए 
राजनयज्ञों की अदूरदर्शिता से अमेरिका को पर्याप्त मान-हानि और अपकीत्ति 
उठानी पड़ी, तब कहीं जाकर अनुभवी वृत्तिक राजनयज्ञों के पक्ष में झुकाव 
हुआ हैं। दूसरे, अत्यधिक भाद्यावादिता की वृद्धि हुई है। यह आशाबाद 
वत्तमान अमेरिकन अरराप्ट्रीय कार्यवाहियों में स्पष्ट दिस्याई देता है। इस 
आशावाद तथा आत्म-प्रवंचना जैसी मनोभावना के दो उदाहरण ही बहुत 
होंगे। ऊपर बताया जा चुका है कि ब्रिटिश शवित के कारण ही अमेरिका 
यूरोप या उस ओर के किसी भी संकट से प्राय: निश्चित था परन्तु तत्कालीन 
अमेरिका यही मानता रहा कि यूरोपीय राज्यों की ओर से आक्रामक कार्यवाही 
या साम्राज्य विस्तार की अन्य चेप्टाएँ न होने का कारण स्वर्सय उसकी कुशरू 
नीति थी। श्री जी० एफ० कैनन का मत है कि ब्रिटिश समुद्री वे? तथा ब्रिटेन 
के यूरोपीय राजनय के पीछे सुरक्षित अपनी स्थिति को उन्होंने (अमेरिफनों ने) 
गलती से यह समझा कि वहू उस श्रेप्ठ अमेरिकन बुद्धिमत्ता एवं मद्गुण का 
परिणाम थी जिसके कार्रण उन्होंन यूरोप के गंभीर भेंद-भावों में हस्तक्षेप नहीं 
किसा ।” दूसरा उदाहरण है--चीन में “उन्मुक्त-द्वार नीति/ ((0/ए॥ 2007 
?0॥८9 ) के प्रथम बार लागू करने का श्रेय अमेरिका द्वारा अपने ऊपर छेना 
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जब कि उसका वास्तविक जन्मदाता ब्रिटेन था। अमेरिका ने इस तथ्य की ओर 
से नेत्र बन्द कर लिये कि उक्त नीति ब्रिटेन और चीन के दीघंकालीन सम्बन्धों 
में बहुत पहले से सुस्थापित हो चुकी थी। 

अमेरिकन वैदेशिक नीति और राजनय में आदशेंवादिता भी पर्याप्त मात्रा 
में है, यह प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति स्वीकार करेगा। अमेरिकन राजनय में नेतिक 
मनःस्थितियों से सम्बन्धित भावनाएँ राजनय के संचालन का एक तत्त्व---एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं।। यह आदर्शवाद अमेरिकनों का जातिगत स्वभाव 
है। परतंत्र देशों की स्वतंत्रता का वह प्रबल्ल समर्थक और जनतांत्रिक प्रणाली 
वा पोषक है। विश्व के विभिन्न स्वातंत्र्य-संग्रामों का अमेरिकनों ने किस भाँति 
साथ दिया, यह इतिहास-विदित तथ्य है। जनतांत्रिक प्रणाली को वे, अत्यधिक 
आदर्शवाद की झोंक में, अमेरिकन जीवनप्रणाली” (४४7०7८७0 ए०»५ ०६ 
॥60) के रूप में ही देखते हैं और दूसरों से भी वे उसके अनुकरण की अपेक्षा 
करते है। किन्तु अमेरिका के राजनयिक इतिहास को देखने से प्रतीत होगा कि 
उसमें विशुद्ध आदर्शवादिता नहीं है। उसके द्वारा घोषित आदर्श के एकदम 
विपरीत भी कार्य देखने को मिलते हैं। ऐसे उदाहरण वत्तमान तनावपूर्ण परि- 
स्थितियों में और भी अधिक मिलते हैं। अमेरिका स्वत: हिंसक क्रांति के द्वारा 
स्वतन्त्र हुआ था किन्तु अपने स्वार्थ के कारण उसने नयी दुनिया” (]४८ए७ 
४7०० ) अर्थात्‌ अमेरिकन महाद्वीपों में हिसा द्वारा श्ासनों की स्थापना या 
परिवर्तन को मान्यता देने से अस्वीकार कर दिया । साथ ही उसने पनामा 
नहर क्षेत्र को हस्तगत करने की नीयत से इस अहिसात्मक (? ) सिद्धान्त के 
विपरीत मैक्सिको राज्य के विरुद्ध उसके राज्यक्षेत्र में विद्रोह करवा दिया। 
मनरो-सिद्धान्त (/(/०00 [00८07/:6) नयी दुनिया' में किसी यूरोपीय राज्य 
क प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप रोकने के लिए घोणिति किया गया था, परन्तु 
बाद में चलकर उसी का अर्थ अमेरिका ने ऐसा लगाना शुरू कर दिया« कि 
उसके आधार पर वह स्वयं दक्षिण अमेरिकी और मध्य अमेरिकी राज्यों के 
आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकारी बन बैठ । मनरो-सिद्धान्त, 
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इस प्रकार, गनै: शनेः 'बुहत्त्यष्टिका नीति” (9 5066५ [०॥0५) और 
“शलूर साम्राज्यवाद' में परिवर्तित हो गया । साम्राज्यबाद के प्रबरू विरोधी 
अमेरिका को स्वतः साम्राग्य-विस्तार की चाट रूगी तो वयूबा, फिलिपाएइन्स 
तथा कोलूम्बिया के कुछ हिस्से पर आधिपत्य कर लिया और बाद में आथिक 
साम्राज्यवाद का विस्तार करना प्रारम्भ किया। परन्तु यह पथ-अ्रप्टता प्राय: 
अस्थायी रहती है। ६८] “7. «- 7 के स्थान पर प्रेसीडेण्ट एफ० डी० 
रूजवेल्ट की नुआ्नत्ि्रेशी नीति (5000 ४०। 9॥7007 9०॥८५) आगे आयी, 
फिलिपाइन्स एवं क्यूबा को अति शीघ्र स्वतन्त्रता मिल गयी, चीन से “बाक्सर- 
विद्रोह” (805० २०७०।४०॥) के लिए जो हरजाना प्राप्त हुआ था उसे 
वापस कर दिया गया । 


अमेरिकन राजनय पर जातिगत आदशंवाद का अत्यधिक प्रभाव होने का 
एक प्रमाण यह भी है कि अमेरिकन जनता को साधारण रूप से गुप्त आदान- 
प्रदान अर्थात्‌ संधि-चर्चा या वैदेशिक मामलों पर गप्त वाद-विवाद रुचिकर 
नहीं रहता और इसी लिए वह संधियों पर सीनेट के द्वारा गुप्त अधिवेशनों 
में नहीं वरन्‌ खुले तौर से विचार करती है। यह नैतिकता प्रायः भावकता' 
की सीमा तक पहुँच जाती हैं। सन्‌ १८४८ की यूरोपीय ऋरंतियों के प्रति जो 
उत्साह अमेरिका ने प्रदर्शित किया था वह निरी भावुकता ही तो थी । इसी 
भावुकता अथवा अत्यधिक आदर्शवादिता के परिणामस्वरूप अमेरिकन राजनय 
में स्थितिस्थापकत्व अर्थात्‌ लोच ([450ं८ां:५) का गुण नहीं है। परिस्थिति 
के अनुसार शीघ्र कार्यवाही करने की क्षमता अमेरिकन राजनय में नहीं आ 
पायी है। वैदेशिक नीति के विपय में अमेरिकन संविधान ने कार्यपारूक 
(एरगीहदिद्र) तथा विधान-मंडल के बीच जो शक्ति-विभाजन (डिवीजन 
आफ पावस ) कर दिया हैं उससे और भी अधिक कठोरता आ गयी है। साम्य- 
वादी संकट के विरुद्ध अमेरिकन राष्ट्र को संगठित रूप से खड़ा करने और 
सैन्य-शक्ति-वृद्धि पर अधिकाधिक रकम खच्चे करने के लिए अमेरिकन शासन 
ने वर्षों प्रचार तथा प्रकाशन द्वारा सतत प्रयत्न किये, तब कहीं यह जनमत को 
अपने मनोनुकूल मार्ग पर लाने में सफल हुआ और अब अमेरिका में ऐसी सामरिक 
मनोवृत्ति व्याप्त हो गयी है कि उसे दूर करने में भी अधिक कठिनाई का सामना 
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करना पढड़ेगा। श्री जी० एफ० केनन ने इसी सत्य को प्रदर्शित करने के लिए 
दूसरे कार का उदाहरण दिया है--- एक देश जो १९०० ई० में यह बिलकुल 
नहीं सोचता था कि उसकी समृद्धि और जीवन-प्रणाली को बाहरी संसार से 
भय है, सन्‌ १९५० में वही ऐसे बिन्दु पर पहुँच गया जहाँ वह इस संकट के 
अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं पाता ।” संक्षेप में आलंकारिक भाषा में 
अमेरिकत राजनय उस भीमकाय वन्य शूकर के समान है जो या तो निश्चित 
रूप से सोता रहता है या फिर जागने पर परिणामों की चिन्ता किये बिना अपने 
लक्ष्य पर पूरी शक्ति से एकदम सीधा धावा बोलता है किन्तु जो भारी-भरकम 
होने के कारण शीघ्रता से यहाँ-वहाँ घूम नहीं सकता । अमेरिकन राजनय 
में वह पेंतरेबाजी और दाव-पेंच की सफाई नहीं आ पायी है जो दीर्घकालीन 
अभ्यास के कारण ब्रिटिश या इटालियन राजनय में परिव्याप्त है। श्री डी० 
डब्ल ० ब्रोगन ने इसे और भी सुन्दर ढंग से प्रदर्शित किया है-- अमेरिकन 
अमात्य या राजदूत नृत्य से अलूग बेठनेवाली महिला के समान था। वह 
राजनयिक नृत्य देखा करता था किन्तु उसमें सम्मिलित नहीं होता था।”'* 

ब्रिटिश राजनय की तरह कौशलपूर्ण न होने पर भी अमेरिकन राजनय 
धीरे-धीरे पथ पर बढ़ रहा है। यह वात ऊपर बताये हुए आदशवाद-विषयक 
परस्पर विरोधी नीतियों के अनुशीलन से स्पष्ट हो जाती हैं। यह विरोधाभास 
वास्तव में इसलिए प्रकट होता है कि शासन अर्थात्‌ कार्यपालक के यथार्थवाद 
को जनता के आदर्शवाद का चोंगा पहनाने की चेष्टा की जाती है। 'मनरो 
सिद्धान्त” के विपय में प्रों० बोगन ने उचित ही कहा हैं कि “अमेरिका के 
शासकों के लिए यह एक उपयोगी, सम्मानसूचक तथा भावुकता की दृष्टि से 
प्रबल वाक्यांश रहा है जो एक यथार्थवादी तथा उपयोगितापूर्ण नीति को ढेकने 
के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था।” ह 

अमेरिका के राजनय को वास्तव में डालर राजनय” (॥2ण97 
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])70779८५) कहना ही अधिक उपयूक्‍त होगा । वैसे उस देश के लक्ष्य 
को देखते हुए उसे 'साम्यवाद-विरोधी” राजनय भी बाह शावते हैं, किन्तु यह 
वाक्यांश उतने व्यापक अर्थ का द्योतक नहीं जितना कि हाछर राजनय'। 
अमेरिका एक पूँजीपति तथा अत्यधिक उद्योगीकृत देश है। अतण्ब' बह साम्य- 
वाद प्रसार का विरोध इसलिए करता है कि' उसके विस्तार थे अमेरिका के 
आज जो “अभिरुचि-क्षेत्र” (590९४ ७। 7[0050) हैं वे कक विरोधी दल 
के 'प्रभाव-क्षेत्र” (59]707258 ० 7॥7007१८०) में परिवर्तित हो गये तो अमे- 
रिकन माल की खपत और डालर की दोड़ के लिए कोई स्थान ही न रह जायगा। 
इसी हित को दृष्टि में रखते हुए अमेरिका किसी देश को आर्थिक सहायता देता . 
है, जैसे (मार्शल सहायता योजना”, तो किसी को हस्त्रास्त्र, युद्धोपवारण आदि 
की सहायता, जैसे पश्चिमी यूरोप और पाकिरतान को दी गयी सैन्य सहायता। 
अनेक तथाकथित सुरक्षा-रंत्रियों के पीछे भी यही उप्ष्य है, जैसे, 'नेटो' (उत्तर- 
अठलाण्टिक संबि-संगठन ), सीटों ( दढ्षिण-ए्रताशियाई सुरक्षा-रंगठन ), 
फब्चिमटरापीय सुरक्षा-संधि-रंगठन' । इराका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि 
अमेरिका के साम्यवाद-विस्तार-विरोधी राजनय में अन्य तत्व कार्य नहीं कर 
रहे हैं (जेसे जनतांत्रिक भावना और स्वतन्त्र रांस्थाओं की रक्षा), परन्तु यह 
अभिप्राय अवश्य है कि डालर के लिए अभिरूचि-क्षेत्र” की रक्षा करना और साथ 
ही वर्तमान क्षेत्र को अधिकाधिक विस्तृत करना उस राजनय का प्रमुखतम तत्त्व 
है। अमेरिका के विगत इतिहास से भी विदित होता है कि वहाँ के पंजीपतियों 
तथा वाणिज्यिक तत्त्वों का उसकी बैदेशिक नीति पर प्रभाव रहा है। 
अमेरिका की वैदेशिक नीति का तिथ्यनुसार विश्लेषण करते हुए श्री 
परकिन्स डेक्सटर ने अपनी पुस्तक अमेरिकन ऐप्रोन हू फारिन पॉलिसी 
के सप्तम अध्याय में उसिकी वैदेशिक नीति के लिए एक “चक्र सिद्धान्त” 
((,०ी०्श 770०079) या लय सिद्धान्त! (([णयगगगांदा। (००7७) 
स्थापित किया है जो बड़ा ही सुन्दर है। संक्षेप में उराका अर्थ यहु है कि अमेरिका 
की वैदेशिक नीति के सम्बन्ध में लयात्मक ढंग से ऋ्रमानुन्तार तीन प्रकार की 
मनोवृत्तियों का चक्र चलता है--( १) शांत्युन्मुखी वत्ति, (२) उत्तरोत्तर बढ़ती 
हुई यौद्धिक मनोवृत्ति तथा युद्ध और (३) युद्धोत्तरीय राष्ट्रीयता की वृत्ति । 
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सामरिक मनोबृत्ति का प्राधान्‍्य उस समय पाया जाता है जब कि किसी आर्थिक 
संकट को पार करके पुनः स्वस्थ आथिक परिस्थितियाँ आने लूगती हैं और 
आर्थिक स्थिरता आने पर वैदेशिक नीति में भी सौम्यता आ जाती है। कहने 
की आवश्यकता नही कि इसका स्पष्ट प्रभाव अमेरिकन राजनय पर भी पड़ता 
है, क्योंकि जनता की मनोवृत्ति को तुष्ट करने की आवश्यकता को राज- 
नयज्ञ, विशेषकर अमेरिकन राजनयज्ञ भूछ नहीं सकते । 


यहाँ हम अमेरिकन राजनय के एक दूसरे लक्षण पर पहुँचते हैँ । स्थानीय 
राजनीति और दलूगत मनोवृत्ति का व्यापक प्रभाव अमेरिकन राजनय पर पड़ता 
है। इसी लिए अमेरिका में वृत्तिक राजनयज्नों के प्रति झुकाव नहीं रहा है । राज 
दूतादि की नियुक्ति में उनके अनुभव या वृत्तिकता का उतना ध्यान नहीं रखा 
जाता जितना कि दलगत मनोवृत्ति का। राष्ट्रपति तक के चुनाव में यह ध्यान 
नहीं रखा जाता कि उसे वैदेशिक मामलों में रचि या अनुभव है या नहीं । वैसे 
अब कुछ समय से वृत्तिक राजनयज्ञों की ओर अमेरिका का झुकाव हो रहा है। 

अमेरिकन राजनयज्ञ में एक सबसे बड़ा गुण यह होता है कि वह वैदेशिक 
परिस्थितियों से भली भाँति परिचित रहता है । किन्तु बहुधा अन्य देशों की 
जनता में वह अपनी स्वयं की मनोभावनाएँ आरोपित कर देता है। यह उसका 
अवगुण है जो स्वाभाविक भी है, इसलिए क्षम्य है। श्री हेरॉल्ड निकलसन के 
मतानूसार अमेरिकन राजनयज्ञ यूरोपियन राजनयज्ञों से सामना होने पर 
आत्मविश्वास की कमी अनुभव करता है और इसलिए वह शंकाल्‌ दृष्टि से 
दूसरे खजनयज्ञों को देखता है। हो सकता है, यह बात कभी सत्य रही हो परन्तु 
आज तो स्पष्टतया वस्तुस्थिति कुछ दूसरी ही है। कुछ भी हो, इतना अवश्य 
मानना पड़ेगा कि अमेरिकन राजनयज्ञ आदर्शवादी तथा आशावादी होते हैं 
उनमें अदम्य उत्साह, धैये, छगन और दृढ़ाग्रह प्रचुर मात्री में विद्यमान रहते हैं । 


3 


६-सोवियत राजनय 


अन्य देशों के राजनय के समान सोवियत रूस के राजनय में भी उसकी 
वैदेशिक नीति प्रतिबिम्बित होती रही है। यद्यपि रूस का इतिहास दो स्पप्ट 
कालों में विभकत किया जा सकता है अर्थात्‌ एक साम्यवादी क्रान्ति के पूर्व 
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का और दूसरा उसके बाद का, तथापि उसकी वैदेशिक नीति के मुलभूत निर्माण- 
कारी तत्त्वों में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं आया हैं। उसका एकमात्र कारण 
यह है कि सोवियत रूस की वेदेशिक नीति पर उसकी भौगोलिक परिस्थितियों 
तथा णताब्दियों पुराने इतिहास का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। रूस के विपय 
में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य यह है कि उसकी सीमा के अन्तर्गत ऐसा 
कोई समुद्री बन्दरगाह नहीं है जिसका पानी साल के बारह महीनों में कभी भी 
न जमता हो और इस प्रकार साल भर जहाजों के लिए बन्दरगाह खुला रहता 
हो। द्वितीय महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि उत्तर दिशा को छोड़कर रूस की सीमा 
पर कोई प्राकृतिक प्रतिरक्षा पंक्ति ऐसी नहीं रही जैसी कि उत्तर में भारतवर्ष 
को हिमालय के द्वारा प्राप्त हैं। परिणामस्वरूप रूस के पूरे और पश्चिम में 
शत्रुओं के आक्रमणों के लिए सदैव द्वार खुला रहा है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा 
सीमा की खोज के कारण रूस के मन्त में अपने पड़ोसियों के प्रति स्वाभाविक 
अविश्वास और संदेह की भावनाओं ने घर बना लिया और थे भावनाएँ आज 
भी उसी प्रकार चली जा रही हैँ बल्कि क्रान्ति के पदचात्‌ बाह्य शक्तियों के 
सतत विरोध के कारण यह अविश्वास और रादेह सघनतर ही हो गगे हैं। 
स्वभावत: वैदेशिक सम्बन्धों के क्षेत्र में रूगी शासकों के दो परम लक्ष्य रहे 
हैं, (१) सुरक्षा और (२) सदा हिमविहीन समुद्र-तद की प्राप्ति । इन्हीं दो 
लक्ष्यों की प्राप्ति के छिए रूसी शासक सर्देव स्वदेश की सीमाओं फो आगे बढ़ाने 
के सतत प्रयत्न, जो बहुधा सफल भी रहे, करते रहे हैं। सर जे० ए० आर० 
मेरिअट ने तो अपनी पुस्तक “यूरोप ऐण्ड बिआण्ड” (070]१0 शा ते 090॥0 ) 
में रूस की पिछली दो शताव्दियों की वैदेशिक नीति का निचोड़ अत्यन्त सूक्ष्म 
रूप में एक ही शब्द में भर दिया है--विस्तार' (४5[)४४0॥ ) । एक ओर 
रूस का प्रयास यह रहा है कि उसके सीमावर्ती देश या तो उसके आश्रित हों 
या, फिर उसके शत्रु न हों । दूसरी ओर वह हिमविद्दीन समुद्री तठ की 
खोज में कभी पूर्व में साइबीरिया में से होकर पैसिफिक महासागर की ओर तो 
कभी दक्षिण में काला सागर के मुहानों से होकर भूमध्यसागर, और ईरान में 
से अरब सागर की ओर अश्रान्त रूप से फैलने की चेष्टाएँ करता रहा है। एक 
दिशा में उसके विस्तार की प्रगति को कोई बड़ी रुकावट मिलते ही उसकी गति 
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दूसरी दिशा की ओर उन्मुख हो जाती है। धीरे धीरे साइबीरिया को अधिकार 
में करते हुए पैसिफिक महासागर तक तो रूस पहुँच गया किन्तु दक्षिण और 
पश्चिम में बह बारम्बार असफल रहा है। 


आज भी सोवियत रूस की वैदेशिक नीति का अन्तिम निष्कर्प वही निकलता 
है जो ऊपर दर्शाया गया है, भले ही आज राजनीतिक परिस्थितियाँ और 
वायूमंडल आमूल रूप से परिवर्तित हो चुके हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। 
प्रथम, रूस की भौगोलिक परिस्थितियाँ अब भी वैसी ही हैं जैसी कि सदियों 
पूर्व थीं। द्वितीय, रूस की साम्यवादी क्रान्ति वास्तव में माक्‍्से द्वारा कल्पित पूँजी 
वादी समाज की कान्ति नहीं थी और न प्रथम रूसी साम्यवादी क्रान्तिकारियों की 
यह आशा ही फलीभूत हुई कि यूरोप और एशिया के देशों में साम्यवादी शासनों 
की स्थापना होकर पूँजीवाद की समाप्ति हो जायगी। अन्य देशों में क्रान्ति 
फैलाने के बजाय अब रूसी शासकों का ध्यान स्वदेश के नवीन साम्यवादी शासन 
को संगठित और वृढ़ीकृत करने की ओर गया । स्वराष्ट्र की सुरक्षा और संगठन' 
के उद्देश्य से ही स्टालिन ने इस नीति का, अर्थात्‌ 'पहले साम्यवाद एक देश में” 
नीति का वास्तविक सूत्रपात किया और धीरे-धीरे कमिण्टर्न' ((०४४7४०7 ) 
नामक, साम्यवादियों की अन्तर्राष्ट्रीय पथ-प्रदर्शक एवं संचालकीय संस्था का 
अन्त हो गया तथा पंचवर्षीय योजनाओं का युगारम्भ' हुआ । स्टालिन' की 
उक्त मनोवत्ति को लक्ष्य करके ही लेनिन ने उसे रूस का महान्‌ उम्र देश- 
भक्त” कहा था। आज भी सोवियत रूस की वही नीति है, जो सोवियत शासकों 
आदि की पूंजीवाद तथा साम्यवाद के सह-अल्तित्व की चर्चाओं से स्पष्ट 
होती हैं। यदि जार-कालीन रूस की वैदेशिक नीति से आज के रूस की वैदेशिक 
नीति में कोई परिवर्तन दीखता हैं तो वह केवल नामों और दब्दों का ही कहा 
जा सकता है। पाश्चात्य के प्रति पुरानी प्रतिकूलवै--घेरे जाने का पुराना 
भय; पृजीवाद-विरोध के रूप में, रूसी राष्ट्र की सुरक्षा; अन्तर्राष्ट्रीय क्लान्ति 
के अग्मणी की सुरक्षा के रूप में, सुरक्षा के लिए किया गया विगत सीमा-विस्तार ; 
साम्यवाद के विस्तार और श्रमिकों की प्रगति के रूप में पुनः प्रकूट हुए ।” 


4. पर४ं॥7 07९80 7200079--73972879 ५४००१, > . 8 


१०८ राजनय 


परन्तु सोवियत रूस के क्रान्तिकारी नेताओं ने ऐसा जान-मूत कर किया, यह 
निशचयात्मक रूप रो नहीं कहा जा सकता और यदि उनके शब्द पुरानी नीतियों 
के लिए नये नारे ही सिद्ध हुए तो उसमें उनका दोप नहीं था। 

रूसी राजनय अत्यधिक व्यावहारिक रहता है और दइशालिए उसमें 
लोच भी प्रचुर मात्रा में रहता है। सावधानी, रट्स्यात्ममता तथा कूटनीति 
भी उसके अन्य विशिष्ट गुण हैं। ये गुण परम्परागत संस्कारों के रूप में रूसी 
जाति के रक्त में व्याप्त हो चुके हैं। उनके पूर्वजों ने न जाने कितने वर्षों बद्दू 
जीवन व्यतीत किया और इसी काल में उस अनिश्चित, सुविस्तृुत और अरक्षित 
हिम-प्रदेश में इन पूव॑जों के विभिन्न खेमों के बीच अनवरत संघर्ष चला करते 
थे। तभी आवश्यकता के कारण उनमें उक्त गुणों का स्वाभाविक परिपाक 
हुआ। यद्यपि रूसी शासक अब भी पूँजीबाद के बिघटन और साम्यवादी 
क्रान्ति में आस्था रखते हैं तथापि उनकी दृष्टि में दस क्रान्ति के लिए कोई समय 
निश्चित नहीं है और इसी लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के छिए उनमें कोई 
उतावलापन नहीं प्रकट होता। हाँ, अपने लक्ष्य की ओर शनेः शर्न: दृढ़ता- 
पूर्वक तथा सतत अथक रूप से अग्रसर होते रहना कभी समाप्त नहीं होता। 
इसी लिए किसी एक-क्षेत्रीय पराजय का रूसी राजनय पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता। मार्ग में अलूुंध्य बाधा, जिससे क्षति की आशंका दीखती हो, आ' जाने 
पर वह या तो कुछ काल के लिए रुक जाता है, पीछे हट जाता है या अपनी 
गति की दिशा बदल देता है अथवा फिर अपने को परिस्थितियों के अनुकूछ 
बना लेता हूँ। इनमें से कोई भी मार्ग ग्रहण करने में उसे कोई हिचकिचाहट 
नहीं होती । परन्तु विरोधी शक्ति के सम्मुख आसाती से मैदान छोड़ना रूसी 
राजनय ने नहीं सीखा। अपने मार्ग की बाधा को दूर करने के लिए बह उसी 
सीमा तक शक्ति लगाता है जहाँ तक कि उसे क्षति पहुँचने की आशंका न हो 
अथवा अवरोध उससे अधिक शक्तिशाली न हो, किन्तु कठिन से कठिन परि- 
स्थितियों में भी रूसी राजनय ने साहस और घैये छोड़ना नहीं सीखा और न 
किसी मोर्चे पर पराभव होने से उसमें नैराइय और उदासीनता ही आ पाती है। 
रूसी राजनयज्ञों में आत्मसम्मान की भावना भी प्रचुर मात्रा में रहती है । 
इसलिए उनसे शान्तिपूर्वक तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से जितना काम निकाला जा 
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सकता हैं उतया क्रोध या धमकी-घुड़की से नहीं । रूसी नेता तथा राजनयज्ञ 
मानव मनोविज्ञान के अच्छे ज्ञाता रहते हैं और विरोध-पक्ष के राजनयज्ञों की 
किसी प्रकार की स्व्रभाव-सम्बन्धी शिथिलता से तुरन्त लाभ उठाते हैं। 


रूस में साम्यवादी शासन स्थापित होने के समय से नये-तये उत्साह के 
कारण राजनयिक आचार के क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा की 
गयी। उद्दाहरणः|॥ राजनयज्ञों के प्रचलित श्रेणीविभाजन को मिटाकर रूस 
ने अपने देश के राजनयज्ञों को केवल दो श्रेणियों में बाँठ दिया । किन्तु इसका 
परिणाम यह हुआ कि अन्य देशों के राजदूतों के समान राजनयिक अधिकार 
सोवियत राजनयज्ञों को नहीं दिये जाते थे। अतएवं सोवियत रूस को पुनः 
प्रचलित श्रेणी-विभाजन को अपनाकर परम्परा का अनुसरण करना पड़ा। 
साम्यवादी रूस का दूसरा तथा सबसे व्यापक प्रभाव राजनयिक प्रचार तथा 
प्रकाशन पर पड़ा है। इस क्षेत्र में रूस को अपना चरण पीछे नहीं हटाना पड़ा 
है। उलटे अन्य देशों ने ही उसके प्रचार तथा प्रकाशन की प्रणाली को अपना 
लिया है। इस प्रणाली पर विस्तार से विचार पहले किया जा चुका है। 


सोवियत राजनय का बड़ा सुन्दर आलंकारिक चित्रण श्री जाजें एफ० 
केनन ने अपनी पुस्तक अमेरिकन डिप्लोमेसी” (१९०० से १९५०) में किया 
है। “उसकी राजनीतिक क्रिया एक तरल प्रवाह है जो अवसर दिये जाने पर 
अपने निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर सतत रूप से प्रवाहित होता है। उसकी प्रमुख 
उत्सुकता विश्वशक्ति की तलहटी में प्राप्त हो सकनेवाले प्रत्येक कोने और 
प्रत्येक दरार को भर देने की रहती है। किन्तु यदि उसे अपने मार्ग में अनि- 
वारणीय अवरोध मिल जाय तो वह उसे दाशनिक की नाई स्वीकार करते हुए 
उसके साथ अपना सह-निर्वाह कर लेता है। मुख्य बात यह हैँ कि अभीष्ट 
उद्देश्य की ओर शक्ति, अधिकाधिक और अबाध शक्ति, का प्रयोग होते रहना 
चाहिए। सोवियत मनोविज्ञान में इसकी झलक मात्र नहीं मिलती कि "उक्त 
लक्ष्य की प्राप्ति किसी निश्चित काल तक हो जानी चाहिए।”' 
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७--भारतीय राजनय 


चूँकि भारतीय राजनय का सीधा सम्बन्ध भारतीयों से अधिक है अतएव 
उन्हें इसमें स्वाभाविक रुचि भी होगी। साथ ही उनके दृष्टिकोण रे यह 
महत्त्वपूर्ण भी है। इन दोनों तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए तो भारतीय राजनय 
के सुविस्तृत विवेचन की आवश्यकता का बार-बार अनुभव होता है परच्तु 
स्थानाभाव के कारण ऐसा विवेचन इस छोटी-सी पुस्तक में सम्भव नहीं है। 
अतएव यहाँ संक्षेप में प्रमुख बातों पर ही प्रकाश डाला जा सका है। 
समस्त भारतीय इतिहास को, देश के राजनीतिक विभाजन की दृष्टि से, 
दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक तो वह जब कि सम्पूर्ण अथवा प्राय:- 
सम्पूर्ण भारतवर्ष पर एकछत्र राज्य रहा है और दूसरे वह जब कि देश' अनेक 
स्वतन्त्र राज्यों में बैठा हुआ रहा है। सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि जब- 
जब भारतवर्ष में एकछत्र राज्य की स्थापना हुईं हैं तब-तब यहाँ का शासक 
नितान्त निश्चिन्त और शान्तिप्रिय बनकर अपने तक ही सीमित होकर रह गया 
है। कालान्तर में बाहरी संसार से उसने राजनीतिक सम्बन्ध प्रायः विच्छिन्न 
से कर लिये और अन्य जातियों या देशों की राजनीतिक गतिविधियों पर दृष्टि 
रखना भी छोड़ दिया। पौराणिक कार, जिसकी कुछ झाँकी हमें पौराणिक 
कथाओं में देखने को मिलती है, और उसके बाद का इतिहास, दोनों इस सत्य 
के साक्षी ह। अशोक से लेकर मुग़ल शासन कार तक यही देखने को मिलता 
है। भारत में ब्रिटेन का भी एकछवत्र शासन रहा है किन्तु उस पर यह नियम 
लागू नहीं होता, क्योंकि उसके प्रशासन का केन्द्रबिन्दु दिल्‍ली में नहीं वरन्‌ 
लन्दन में था। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से इस आत्मपरिसीसन का परिणाम 
भी बारंबार घातक सिद्ध होता रहा है । किन्तु इस आत्मपरिसीमन की 
मनोवृत्ति के दो प्रमुख कारण है--भौगोरिक और चारित्रिक। भारतवर्प 
की सीमाएँ प्रकृति ने ऐसी बनायी हैं कि बाह्य शत्रुओं से उसकी रक्षा अपने 
आप होती रही है। इसी लिए जब इस देश में एकछत्र राज्य और पूर्ण शान्ति 
स्थापित हो गयी तो यहाँ का शासक भी निद्चिन्त हो गया क्योंकि उसे बाह्य 
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आक्रमणों की चिन्ता नहीं के बराबर ही रह गयी। कभी-कभी इतिहास में यह 
अवश्य देखने को मिलता है कि पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश पर सुरक्षा एवं 
प्रतिरक्षा का विशेष प्रबन्ध रहा है किन्तु शत्रुओं अथवा बाह्य शक्तियों की गति- 
विधियों का अनवरत अन्वेषण और अध्ययन या उनसे सम्पर्क स्थापित करना, 
अथवा संभाव्य दात्रुओं के विरुद्ध अपना मित्रवर्ग तैयार करना--यह सब 
हमें नहीं मिलता। 

हिन्दू धर्म और आध्यात्मिकता, दोनों के प्रभाव के कारण भी उपर्युक्त 
आत्मपरिनीमन की मनोवृत्ति अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास का 
यहाँ प्राधान्य रहा है। इस देश में एक आध्यात्मिक वायुमंडलरू ही बन गया है 
जिसका प्रभाव मध्य एशिया से आनेवाली उन जातियों पर भी पड़ा जो यहाँ 
शासक बनकर रह गयीं। यही कारण है कि यहाँ के शासक ने कभी राज- 
नीतिक उपनिवेश प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की और न ऐसे कोई उपनिवेश 
भारत के कभी रहे, यद्यपि कुछ लोगों का यह मत है कि नौसेना का अभाव 
भी इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण हैं। धर्मेंदृत और सांस्कृतिक दूत अवश्य दूर- 
टूर देशों को भेजे जाते रहे हैं परन्तु उन्हें भी समर्थन शासन-शक्ति का नहीं 
वरन्‌ विश्व-बंधृत्व की भावना और मानवीय सहानुभूति का ही रहा हैं। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में पारस्परिक विद्वेप और कलह को मिटाने की यह 
अभिनव और सवेथा मौलिक प्रणाली थी जिसे पाश्चात्य राजनय आज' तक 
नहीं सीख सका। आज भी यदि भारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने 
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विधि के शान्तिपूर्ण उपायों का सर्वाधिक प्रयोग कर रहा 
है तो वह भी उक्त भावना के प्रभाव के कारण ही। परन्तु आज उसकी इस 
नीति का परिणाम आत्मपरिसीमन नहीं हो रहा है तो इसलिए कि आज की 
आमूल परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा सम्भव नहीं 
है । साथ ही आधुनिक युग की आमूल परिवर्तित थ्रैद्धप्रणाली और शस्त्रास्त्रों 
से भारत की प्राकृतिक प्रतिरक्षा-पंक्ति का भी अब वह महत्त्व नहीं रह ज़या है 
जो पहले था। इस कारण भी अब बाह्य जगत से विलग नहीं रहा जा सकता | 
इसके अतिरिक्त नवीन तथा उत्कर्षशील भारत के बढ़ते हुए विदेशी वाणिज्य- 
व्यापार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भी नितान्त आवश्यक है, जिसमें आवा- 
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गमन के नये-नयें साथनों से बढ़ी सहायता मिलती है। इसलिए भी उसका 
आत्मपरिसीमन नहीं हो रहा है । 

भारतीय इतिहास का दूसरा स्वरूप वह है जिसमें यह देश कई राज्यों में 
विभकत रहा है। ऐसे समय में ही यहाँ वर्तमाव काल जैसे राजनय का प्रादर्भाव 
हुआ और जदड़ जमी। इस राज्यों के पारस्परिक बिद्रेप और कलह के अन्य 
कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी था कि वे अपनी राजसीतिक सीमाओं 
को भारत की प्राकृतिक सीमाओं तक विस्तुत करना चाहते थे। इस काल में 
राजदूतों का आदान-प्रदान, गुप्तचरी (59५778 ), संधि, करार आदि राजनय 
के विभिन्न अंगों का व्यापक और सुव्यवस्थित प्रयोग होता था। इस काल में 
राजनय का स्वरूप अधिकाधिक कूटनीति जैसा होता जाता था। यही नहीं, 
राजनयिक व्यवहार भी विशिष्ट और विशद नियमों से बेँधा हुआ था। 
रामायण और महाभारत में भी इस विपय की पर्याप्त सामग्री मिलती है। 
रामायण में दशरथ द्वारा कैकेयी को दिये गये वचनातुसार उसके ज्येप्ठ पुत्र 
भरत को राजगद्दी न देकर अपनी प्रथम रानी के पुत्र रामचनर्द्र को राजगद्दी 
सौंपने की चेष्टा, राम-दुन्नीय-बशरडिे प्रकरण और बालि वध, राम-वानर संधि 
और उसका राम द्वारा दृरदर्शितापूर्ण एवं चातुर्यपूर्ण निर्वाह, विभीषण को 
अपने पक्ष में करना, रावण-अंगद प्रकरण आदि तथा महाभारत में श्री कृष्ण की 
मध्यस्थता या समझौते की नीति तथा तत्सम्बन्धी प्रयास, दोपी पक्ष अर्थात्‌ 
कौरवों के पराभव के हेतु उनके अन्य राजनीतिक दाँव-पेंच, समस्त भारतवर्ष 
का कौरव तथा पाण्डव दो शिविरों में बट जाना, स्वयं कृष्ण की यादवी सेना 
का उनके विरुद्ध कौरव दरू का साथ देना और वह भी स्वयं कृष्ण की सहमति 
से, युद्ध-भूमि पर नियमानुसार गुद्ध-जंतालन, स्थगत, आहत-परिचर्या आदि ऐसे 
अनेकानेक उदाहरण इस बात के दिये जा सकते हैं जिससे केवल' एक यही 
निष्कर्ष निकलता हैं कि पुशतन काल से ही भारतीय राजनय बहुत बढ़ा-चढ़ा 
रहा है। महाभारत का शान्तिपवे इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। पौराणिक 
कथाओं का सामान्य तथा सर्वाधिक रोचक विषय नारद से सम्बन्धित है। 
नारद मुनि, के क्रिया-कलाप किसी भी चतुर-से-चतुर राजनयज्ञ या कूटनीतिज्ञ 
से कम नहीं कहे जा सकते। अपने सदुद्देश्य की प्राप्ति वे किस सुन्दर ढंग से 
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करते करवाते थे, यह प्रत्येक हिन्दू को विदित होगा । वास्तव में नारद अपने 
समय के आदर्श पर्यटक राजनयज्ञ थे । 

ऐतिहासिक काल में भी इस सत्य के प्रमाण मिलते हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य- 
कालीन महान्‌ विद्वान्‌ चाणक्य (कौटिल्य) द्वारा रचित अर्थशास्त्र इसका 
साक्षी है कि भारतीयों को राजनय के प्रायः उन सब स्वरूपों का ज्ञान था जो 
आज प्रचलित हैं और जो आज पाइचात्य देशों की देन बनकर पूर्व में आ 
रहे हैं । यह अद्भुत ग्रन्थ लगभग दो हजार वर्ष पूर्व रचा गया था जब कि 
आज का सभ्य पाइचात्य जगत असभ्य स्थिति में था। संभवतः संसार में यह 
अपने विषय का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के प्रथम (विनयाधि- 
कारिक ), सप्तम (पाड़गुण्य) तथा द्वादश (अबलीयस ) अधिकरणों में राजनय- 
विपयक आइवर्येजनक, सूक्ष्म और विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया गया है। चूँकि 
पूरे ग्रन्थ में इस विपय का भण्डार हैं इसलिए उद्धरण देना उचित नहीं दीखता । 
किन्तु कौठिलीय अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य ने अपने पूर्ववर्त्ती अनेक आचार्यों 
के मतों को उद्धृत करते हुए, उनकी चर्चा या खंडन करते हुए अपने मत का 
निरूपण या प्रतिपादन किया हैं। इन आचार्यों में से कुछ के नाम भारद्वाज, 
विशालाक्ष, परादर, पिशुन (नारद ), कौणपवक्त्र (भीष्म ), वातव्याधि (उद्धव) 
हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कौटिल्य के बहुत पहले से ही उक्त विपय का 
विशद ज्ञान भारतीयों को था। 

भारतीय संस्कृत-साहित्य के अत्यन्त प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति', याज्ञवल्क्य 
स्मृति, शुक्रतीति,, भारविक्तत किरातार्जुनीय,, विशाखदत्त कृत 'मुद्राराक्षस 
आदि में राजनय-विपयक ऐसी बातें मिलती है जिन्हें पढ़कर उनके बीसवीं सदी 
के होने का भ्रम हो सकता है। उनमें आदर्श राजदूत के लक्षण और कर्तेंव्य, 
दौत्यकर्म, राजनयिक सफलता के लिए राजा के षघडगुण और चार उपाय आदि 


'मनुप्यों के व्यवद्दार या' जीविका की अर्थ कहते हैं । मनुष्यों से युक्त भूमि का 
नाम भी भर्थ है| इस भूमि को प्राप्त करने और रक्षा करने के उपायों का निरूपण 
करनेवाला शास्त्र अथशाल्र कहलाता है |” 
--कौटिलीय अर्थशाज (हिन्दी अनुवाद सहित ), अनु० प्रो० उदयबीर शात्री 
तंत्रंयुक्ति, पंचदश अधिकरण, प्रथम अध्याय, पृष्ठ ६२१ 
८ 
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विषयों पर बड़ी मंजी-मेजायी सामग्री मिलती है। स्थान की संकीर्णता से कुछ 
ही उदाहरण दिये जाते हैं । 

राजदूत के लक्षण और कत्तंव्य--मनस्मति के सप्तम अध्याय के श्लोक 
६३, ६४ इस दप्टि से उल्लेखनीय हैं --- 

“राजा सब शास्त्रों के विद्वान, इंगित (बजन तथा स्व॒र अर्थात्‌ काकु आदि 
अभिप्रायसूचक भाव ), आकार (त्रमद: प्रेम एवं उदागीनता पी सूचक प्रसन्न एवं 
उदासीन मुखाक्ृति) और चेष्टा (क्रोधादि का सूचक नेश्रों का लाल होना, 
भौंह टेढ़ा करना आदि) को जाननेवाले, शुद्ध-हृदय (राजबन अधिक व्यय 
करना, स्त्री आसक्ति, द्यूत, मद्यपातर आदि से रहित), चतुर तथा कुलीन दूत 
को नियुक्त करे ॥६३॥ 

अनुरक्त, शुद्ध, चतुर, स्मरणशक्तिवाला, देश और काल का जानकार, 
सुरूप, निर्भया और बाग्मी राजदूत श्रेष्ठ होता है ॥६४॥* 

“शुक्रनीति” तो पूरा अ्ंथ नीनिशारत्र पर ही लिखा गया है अतएव उसमें 
स्वभावतः +: एव पद 7 ता पद रूप से उपलब्ध है। अध्याय ४ एस वृष्दि 
से विशेष महत्त्वपूर्ण है। दृत की परिभाषा देखिए, कितनी सुन्दर एवं व्यापक है-- 

“इंगित (नेत्र से इच्छा का प्रकाश ), आकार और भप्टा का भाता, स्मृतिमान्‌ 
(धारणा का अधिकारी ) और देश-काल का ज्ञाता, छः गुणोंवाले मंत्र का वेत्ता, 
वाग्मी और भयरहित ; इस प्रकार के लक्षण जिसमें हों उसे दूत कहने हैं। ८६॥”* 


१. “दूत चेब प्रकर्वीत स्वशाकविशारदम्‌ | 
इंगिताकार चेश्टव' | शुति दक्ष कुलोद्गतम्‌ ॥६३॥ 
अनुरक्तः शुचिदंक्षः स्मृतिमान देशकालबितू | 
वपुष्मान्‌ वंतिमीर्वाग्मी दूतों राशः प्रशस्यते ||६४।|? 
“-मनुस्यति, सप्तम अध्याय श्लोक ६१, ६४, पृ० ११३, ३३३ ), मगिप्रभा दीक्षा, 
चाखंभा संस्कृत सीरीज, बतारस, ( ६० सन्‌ १९५३ ) | 
२. “इंगिताकारचेष्टशः स्मृतिमान्‌ देशकारूबितू | 
पाइगुण्यमंत्रविग्वास्मी बीतसीदू त इष्यते ||८६।॥|? 
“शुऊटी-ले-पं० मिहिरचंद्र की भाषा दीका सहित, श्री बेंकथेश्वर प्रेस, बम्बई, 
सं० ९९५२ 
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... के प्रथम सर्ग के इलोक ४ में बताया गया है कि दूत ही 
राजा के नेत्र हैं, इस कारण उन्हें मिथ्या बोलकर राजा को धोखा नहीं देना 
चाहिए 

दौत्य-कमें--सब-हम।वरप्यत्र' सामग्री मनुस्मृति, सप्तम अध्याय के उप- 
यकक्‍्त शलोकों के बाद के इलोकों में, याज्ञवल्क्य स्मृति के राजधमम प्रकरण, शुक्रनीति 
के अध्याय चार, तथा किरातार्जुनीय के प्रथम तीन सर्गों में यत्र-तत्र मिलती है । 

राजा के चार उपाय तथा छः गण--देश की वेदेशिक नीति व राजनयिक 
सफलता के लिए राजा में छः गुण होने चाहिए और उसे चार उपायों का प्रयोग 
करना चाहिए। इसके लिए मनुस्मृति, सप्तम अध्याय के इठोक ६३-६४ के 
आगे के श्लोक देखिए । 

याज्ञवल्क्य स्मृति के राजधर्म प्रकरण, इलोक ४३, ४५ एवं ४७ इसी से 
सम्बन्ध रखते हैं--' 

“जो देश अपने वश में आ जाय, उस देश में जैसा आचार, व्यवहार तथा 
कुल की भर्यादा हो उसको उसी रीति से पालन करे ॥४३॥* 

“जिसका राज्य अपनी सीमा से मिला हो वह और उससे परे तथा उससे 
परे जो ह, वे क्रम से शत्रु, मित्र और उदासीन होते हैं यह स्वभाव है। इनका 
अभीष्ट समझकर सामादि उपाय करता रहे ॥४५॥* 


१. किराताजु नीय, भारवि इृत | सम्पादक-भो गौरीनाथ पाठक | शारदा पब्लिशिंग 
हाउस, काशी द्वारा वि० २००३ में प्रकाशित | 
किराताजु नीय सम्बन्धी सभी उद्धरण इसी संस्करण में से दिये गये हैं | 
२. “थस्मिनदेशे य आचारो व्यवहारः कुरूस्थितिः | 
तथेव परिपास्योइसी यदा वशमुपागतः ।।89३ ॥| 
अरिमित्रमुदासीनों इनन्तरस्त,परः परः | 
ऋमशों मण्डल चिन्त्य सामादिभिरुपक्रमेः |४५॥ 
सन्धि च विप्रहं चेव यानमासनसंश्रयौं | 
दधीभाव॑ शुणानेतान्‌ यथावत्‌ परिकल्पयेत्‌ [|४७॥” 


-याशवल्क्य स्मृति ( राजधर्म प्रकरण, पृ० ७६-७७ ), संशोधित संस्करण ( भाषा 
टीका सहित ) पं० गुरुप्रसाद शाखी टीकाकार, नवलकिशोर प्रेस, ऊखनऊ | 
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“सधि (मेल), विग्नह (घिगाड़), गाव ( लद्राई करता ), आशन (उगेक्षा), 
संश्रय (बलिप्ठ का आश्रय छिना) और #तीभाव (फट शाल्गा) से छः राजा 
के गण हैं। जब जैसा देखना तब तेंगा करना ॥४७॥ 

शक्रनीति के अध्याय सार, श्लोक १७, १८, १९, (पु० १०८, १००) में 
वही बात दूसरे ढंग से कही गयी है जो ऊपर मन० इछोफ ४५ में कही है। चूंकि 
सीमावर्ती राज्य स्वाभाविक रूप से शत्रु होता है अथवा गत्र होने की अधिक 
संभावना रहती है, इसलिए पृ० २१९ पर इलोक ८९ में कहा है कि “जो राज्य 
अपने राज्य के अत्यन्त समीप हो उसे दूसरे राजा को कदापि न लेने दे ।”' 
स्पष्टतया जो राज्य किसी के सीमावर्ती राज्य को हड़प लेगा वह उस हड़पे हुए 
राज्य से अधिक वबलशाली एवं हानि पहुँचानेवाला होगा । इसी लिए सीमा 
पर अन्तःस्थ राज्य (>णीटा 990०) या आश्रित मित्र-राज्य बनाये रखने 
का प्रयास अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में चकू पड़ा होगा। देगी अध्याय में पृ० 
१०९-११० पर इलोक २१ से ३८ तक साम, दान, भेद और दंड इन चार 
उपायों के भिन्न-भन्न प्रयोग व्यक्षित-मेद से बताये गये हैं। 

“मित्र, सम्बन्धी, स्त्री, पुत्र, प्रजा-शत्र एव सबमें पृथए-पृथक साम-दान- 
भेद-दंड इनकी चिता (विचार) अपनी युक्तियों से करे ॥२३॥* 

पृ० २०७, इलोक ६५-६६ में संधि, विग्नह, यान, आगन, समाश्रय और 
दधीभाव इन छः: गुणों का जानना राजा के लिए अतान्त आवश्यक बताया है 
और आगे के इलोकों में इन गुणों की परिभाषाएँ तथा प्रयोग विस्तार से दिये 
गये हैं। 

भारतीय नीति-शास्त्रियों ने ऋ्रमानुसार तथा फा-प+ं नर. प्रयुक्त 

करने के लिए जो चार उपाय साम, दान, भेद, दण्ड बताये हैं और जिनकी 
बारंबार भारतीय ग्रंथों में चर्चा मिलती है वे सैकड़ों वर्ष बाद अब भी सही हैं। 


२. “सवसमीपतर राज्य नान्यस्मात ग्राहयेनकर्वाचत |<८५||” 


हि “शुक्रतीति, श्कौक <९, १० २१९ 

९७ 7-7 ते पृथक | 
सामदानसेददंडाश्वितनीया: स्वशुक्तिभिः ||२३॥।!” न 

“शुक्रनीति, श्लोक २३, प० १०९ 
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फूडनीति और राजनय--एन दोनों का स्वरूप और विवेचन देखना है तो 
किरातार्जुनीय में द्रोपदी, भीम तथा युधिष्ठिर का पारस्परिक वार्त्तालाप 
सुनिए। सत्रप्रथम छात्र की प्रजा का हृदय जीतकर अपने पक्ष में कैसे करना 
चाहिए, एसके लिए दुर्गोविन के राजसंचालनादि के सम्बन्ध में बताते हुए वनेचर 
से प्रथम सर्ग में कहछाया गया है। उसके प्रथम तीन सर्गो में भीम और द्रौपदी 
ने पाण्डवों की दयनीय द्ा, दुर्योधन के उत्कर्ष तथा वैभव और द्रौपदी के अपमान 
का युविष्टिर को स्मरण दिला-दिलाकर तथा राजा के लिए क्रोध का महत्त्व 
बताकर यूधिष्ठिर से जो उत्तेजनात्मक वाक्य कहे हैं वे कूटनीति के ही उदा- 
हरण हैं। द्रोपदी का कथन सुनिए--- 

“अपकारी दात्रुओं से प्रतिज्ञा-भंग का भय नहीं करना चाहिए। संधि में 
दोप दिखलाकर संधिपत्र की प्रतिज्ञा तोड़ डालनी चाहिए। इसमें राजा को 
किसी प्रकार का दोष नहीं छगता ॥४५॥* 

और भीम की गर्जना भी सुनिए--- 

“शत्र का क्षय शीघत्ष होगा और अपना विलम्ब से होगा, ऐसा जानकर 
उपेक्षा कर दनी चाहिए किन्तु अपना नाश शीघ्र होगा और शत्रु का विलम्ब से 
होना ऐसा नमन प्रतिकार का प्रबन्ध शी त्र करना चाहिए ॥९॥।” 

“पथ्चाज्ञ (सहायक, साधनोपाय, देशकाल का विभाग, विपत्ति का प्रती- 
कार) द्वारा निर्णय करके नीति से चलनेवाले राजा को द्रव्य और सेना का 
अभाव नहीं रहता। इस तरह की नीति राजा को कतंव्य-पथ में निपुण बनाती 
है ॥१२॥ 


३. “न समयपरिरक्षणं क्षम ते निक्ृतिपरेपु परेषु भूरिधाग्नः | 
भरिपु हि विजया्िनः क्षितीशा विदर्धात सोपधि संधिदृषणानि ॥” 
( कि० इकोक ४५, प्रथमसगे, पू० ७४-७५ ) 
२, “अनिरेण परस्य भूयसी विपरीतां विगणय्य चात्मन: | 
क्षयथुक्तिमुपेक्षते कृती कुरुते तत्मतिकारमन्यथा ॥९५॥” 
“ग्रभवः खत कोशदण्डयों: कृतपंचांगविनिर्णयों नयः | 
स विधेयपरदेपु दक्षतां नियतिं छोक श्वानुरुध्यते |३२॥” 
( कि० इलोक ९ और १२, द्वितीय सर्ग ) 
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अब राजनय के उदाहरण के लिए युश्रिप्ठिर का गम्भीर कथन सुनिए 
कि जिस नीति की चर्चा संघधि-विग्रह्मदि कार्यों का दिग्दर्शन कराते हुए भीम ने 
की वह सामान्य रूप से ठीक है, पर उसके अवान्तर भेद और भी है जिन पर 
विचार करना आवश्यक है (इलोक २९, पृ० १०८) । फिर बविबेका और 
दशान्ति का राजा के लिए महत्त्व बताते हुए कोष, अहंकार तथा मद के त्याग का 
विजय के लिए सर्वाधिक महत्त्व बताया है और शत्रुपक्षीय मंत्रिमंडल में स्वाभा- 
विक विग्नह तथा जनता में स्वाभाविक असंतोप पर बरू दिया है। श्लोक 
३८, ४३ और ५२ में युधिष्ठिर के वाक्यों पर ध्यान दीजिए--- 
“जो राजा मौका देखकर कभी कठिन और कभी मृदु व्यवहार करता है 
वह राजा सूर्य की तरह समस्त लोक पर अपना प्रभुत्व रखता है।” 
(इलोक ३८, पृ० ११७) 
“भविष्य काल को उत्तम बनानेबाला, चिरस्थायी, हिसा-दोपरहित, शत्रुओं 
का नाश करनेवाला, शान्ति के समान दूसरा कोई साधन नहीं है।” 
(इलोक ४३, पृ० ११७) 
“नीति-कुशल राजा दुविनीत क्षत्रु की उन्नति की परवाह न करे, दुविनीत 
राजा प्रायः विपद्ग्नस्त हुआ करता हैँ। उसे उस समय जीतना कठिन नहीं 
है। दुविनीत राजा की सम्पत्ति अनर्थकारिणी हुआ करती है ।” 
(इलोक ५२, पृ० १३१) 
धर्मयुद्ध और कूटयुद्ध-ये दो प्रकार के थुद्ध शुक्रतीति के अध्याय ४ में 
बताय हैं। बलवान शत्रु को नष्ट करने के लिए कूठयुद्ध को आदरणीय कहा है। 
बालि, कालयवन, नमुचि, ये सब कूट्युद्ध से मारे गये हैं (णगु०, इलोक ८१, 


१. “समवृत्तिस्पेति मार्दवं 'तमये यश्व तनोति तिग्मताम | 
अधिति/ति लोकमोजसा स विवस्वानिव मेदिनीपति: |[१<८॥” 
“उपकारकमायतेस हं प्रसवः कर्मफलस्य भूरिण: | 
अनपायि निवहंणं द्विषां न तितिक्षासममस्ति साधनम ||४३॥"! 
“मतिम्तनूविनयप्रमाथिनः समुपेक्षेत समुन्नतिं द्विप: | 
सुजयः खल ताइगन्त रे विपदन्ता हविनीतसम्पदः |५२|” 
( कि० एलोक, ३८, ४३ और ५८ पृ० ११७ और १३१ ) 
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पृ० २१८) । शत्रु की सेना में और जनता में फट तथा असन्‍्तोष फैलाने के 
तथा अपने वश में करने के भी अनेक उपाय बताये हैं। इलोक ९२-९३ में यही 
कहा है कि शत्रु को परास्त करने पर पहले शत्र की प्रजा को प्रसन्न करे और 
उसका पुत्रवत्‌ पालन करे। 


भारत में राजनयिक कला केवल सैद्धान्तिक साहित्य के रूप में अर्थशास्त्र 
जैसे ग्रंथों के पृष्ठों तक ही सीमित नहीं थी। उसके व्यावहारिक प्रयोग में 
भी भारतीय अत्यन्त निपुण थे। चन्द्रगुप्त मौय को चाणक्य ने अपनी विद्या 
के प्रयोग के द्वारा ही भारतवर्ष का चक्रवर्ती सम्राट बनाया था। महाकवि 
विशाखदत्त-कृत 'मुद्राराक्ष” नाटक इसी कथानक पर आधारित है और 
राजनयिक, कूटनीतिक तथा राजनीतिक दाव-पेंचों के ६८ -. * का भंडार 
है। मगध के राजसिंहासन के लिए चाणक्य और उसके विरोधी राक्षस की 
टक्कर अपने देश तक ही सीमित न होकर विदेशों तक फैल चुकी थी, यथा 
अफगानिस्तान, कश्मीर, सिन्ध, पारस। कल्हण द्वारा रचित “राजतरंगिणी” 
के पढ़ने से भी इतना तो स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में शक्तिशाली एवं कुशल 
भारतीय शासक नियमित रूप से तथा विशेष अवसरों पर दूतों की नियुक्ति 
विदेशों में करते थे जो गुप्तचरों (5908) से भिन्न रहते थे। ((्रष्टव्य-राज- 
तरंगिणी, भारतमित्र प्रेस कलकत्ता से सं० १९५६ में प्रकाशित, पृ० १६, पैरा 
१२०, पृ० ८९, पैरा २६०, पृ० १०७, पैरा ४४०) 


भारत में जब मुसलमानों या मुगलों का शासन स्थापित हुआ तब भी 
राजनयिक क्रिया वास्तविक आचाररूप में यहाँ थी किन्तु उसका व्यापक 
प्रयोग तभी होता था जब कि उक्त मुसलूमानी या मुगल राज्यक्षेत्र अत्यधिक 
बिस्तृत नहीं रहता था और देश में अन्य और जी समान-शवितशाली छोटे 
राज्य रहते थे। किन्तु जब उक्त राज्यक्षेत्र अत्यधिक विस्तृत या देशव्यापी 
रहता था तब राजनयिक क्रिया नगण्य जैसी रहती थी। यह बात अवदये है कि 
ऐसे समय में भी यत्र-तत्र दूतों के आने-जानें की बात पढ़ने को मिलती है। 
मुहम्मद तुग़छूक के समय में भारत-श्रमणार्थ आया हुआ विदेशौ इव्नबतृता 
जब यहाँ से वापिस जाने रूगा तो उसे मुहम्मद तुग़लक ने चीनी सम्राद की 


राजमभा में दत के रूप में भेजने की एण्छा प्रवाह की थी। हंसी बाल में 
चीनी सम्राट ने भी अपता एक दूत कुछ समरवानों के पु्ननिर्माण कराने के 
लिए अनमति प्राप्त करने के उदहेश्य गे दिल्‍ली गुडतान' के पास भेजा था। 
अबाबर-राजपूत सम्बन्ध, विजयनगर-बढ्गनी राज्ण गग्ब्ध आदि में भी हूगों 
के प्रयोग के प्रमाण मिलते है। 

इसी भांति मुगल शासन के बाद के दिनों में अर्थात्‌ १८ब्रीं सदी में तथा 
उसके बाद के समय में, जब भारतवर्प कई छोटे-छोटे राज्यों में विभक्‍त होने 
लगा और जब अंग्रेज, फ्रेंच, पोर्तगीज आदि ने भी अपने उपनिवेश यहाँ बनाने 
एवं विस्तृत करने प्रारम्भ कर दिये, तब भी भारत में कुशल राजनयज्ञ और 
नीतिज्ञ दिखाई देते है। इस राजनयिक किया में भाग लेनेबालों में अधिकतर 
मरहठों, सिकखों, मुगल सम्राट, नवाब वजीर अवध, दक्षिण की मुसहूमान 
सल्तनतें, अंग्रेज, प्रेंच आदि के नाम बारंबार आते हैं। दनमें भी बरालाजीराब, 
नाना फइनवीस, महादाजी सिश्षिया, हैदरअछी, टीए, रणजीर्तासिह बड़े ही कुशल 
राजनयज्ञों और नीतिज्ञों के रूप में प्रकट होते ६ । 

सिक्‍्खों का राजनीतिक इतिहास देखने से हमें कुशछ राजनय या नीतिज्ञता 
के उदाहरण बहीं नहीं मिलते। हाँ, उनके राजनीतिक इतिहासकाल में यह 
अवध्य दप्टिगत होता है कि वे बारंबार संमत्री करने थे और फिर उसे भंग 
करते अथवा उसके विपरीत कार्य करते थ्रे। ऐसी क्षितनी संमैत्रियाँ उन्होंने 
ईश्वर को साक्षी करके कीं किन्तु सब निरर्थक । यही कारण है कि उन्हें 
अविश्वसनीय और केवल लुटेरा समझा जाने छूगा था। अधिक रो अधिक 
उनके इस व्यवहार को कूटनीति की संज्ञा दी जा सकती थी किन्तु यह तभी 
संभव था जब वे किसी एक व्यक्त के नेतृत्व में निप्ठा रखते। इसके विपरीत 
वे अनेक परस्पर विरोधी ढलों में बंटे हुए थे। वे जो राजनयिक प्रतिनिधि 
अपनी ओर से संधिवार्ता करने भेजते थे या दूसरे उनके पास भेजते थे उन्हें 
वकील कहते थे और इनका उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। सन्‌ १७७५ 
में अवध के नवाब वजीर ने कुबरसेन को अपने वकील के रूप में पत्र लेकर 
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सिक्‍खों के पास जबिता खाँ रुहेला को निष्कासित करने तथा उसके विरुद्ध 
संमेत्री करने के लिए भेजा था । सन्‌ १७८४ में ज़बिता खाँ के देश को जब 
सिक्‍्ख लूटने पर उतारू हुए, उसने भी अपने वकील उनके पास समझौते की 
दार्तों के सम्बन्ध में भेजे ।। करमसिह सिकख सरदार ने १७८४ में अपने 
रूड़के को जेम्स ब्राउन के पास संधिवार्ता के लिए भेजा। सन्‌ १७८५ में उन्होंने 
मुगल सम्राट्‌ की ओर से महादाजी सिंधिया (वकील-ए-मुतरूक ) से संधि की 
किन्तु दूसरे ही क्षण अपने वकील और प्रतिनिधि सर जेम्स कमिग और मेजर 
पामर के पास भी भेजे ।' सिक्खों ने सन्‌ १७८३ में जब दिल्‍ली पर आक्रमण 
वार तीन लाख रुपया सम्राट से ऐंठ छिया तो अपने वकीछ लखपतराय को 
उनके हितों पर दृष्टि रखने के लिए छोड़ गये। रूखपतराय के द्वारा सिक्‍्ख 
सरदारों ने तुरन्त अंग्रेज प्रतिनिधि जेम्स ज्राउन से पत्र व्यवहार करना प्रारम्भ 
कर दिया और वारेन हेस्टिप्र ने जेम्स ब्राउन को दिल्‍ली में “सम्राट्‌ की कृपा के 
लिए विभिन्न प्रतिस्पर्षियों के चरित्र, सम्बन्ध, प्रभाव और शक्ति” का पता 
रूगाने के लिए नियुक्त किया था । सिबखों की यही दशा रणजीतर्सिह के 
उत्कर्प तक रही आयी। उसका दृष्टिकोण सर्देव राष्ट्रीय रहता था और उसमें 
नीतिज्ञता के साथ-साथ आत्मसम्मान की भावना भी प्रवकछ थी। उसकी राज- 
नयज्ञता या कूटनीति में भी अस्थायी या क्षुद्र स्वार्थों का सर्वथा अभाव था । 
जब अफ़गानिस्णन के गाह शाहजमान का आक्रमण भारत पर होनेवाला था तो 
उसने मराठा सरदार दोलतराव सिधिया की सहायता प्राप्त करने की इच्छा 
से एक संदेश सिंधिया के मित्र निज्ञामुद्वीत के पास भेजा। वह जानता था कि 
मराठा सेना के कूच करने से परस्पर बेंटे हुए सिक्ख सरदारों को उसकी सहा- 
यता के लिए आना पड़ेगा।' 

इसके विपरीत मराठा इतिहास से विदित होगा कि रणकौशल के साथ 
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उनमें राजनयिक पटता भी बहुत थी। छत्रपति शिक्षाजी स्वयं एफ कुशल 
नीतिज्ञ और राजनयज्ञ थे, यह उनके जीवन से परिचित प्रत्मेक व्यवित जानता 
है । मराठा शासकों, विशेषकर पूना दरबार की ओर से देश के राभी प्रमुख 
राजाणों के यहाँ उनके राजनयिक प्रतिनिधि (अस्थाग्री गा स्थायी ) रहते थे 
या भेजे जाते थे। दिल्‍ली में तो स्थायी प्रतिनिधि रहने थे जो बहाँ की गति- 
विधियों की सूचनाएँ नियमपूर्वक पूना भेजा करते थे।* सम्राट की ओर से 
जयसिह ने मराठों से सन्‌ १७३० में शान्ति संध्रि करनी चाही तो उसके लिए 
छत्रपति साह की ओर से दादा भीमसेव राजनयिक दूत था । १७३९ में 
अंग्रेजों ने गारठडन को और फिर इंचबर्ड को पूना दरबार भेजा जिससे सन्‌ 
१७४० में सन्धि हुई किन्तु उसका अनुसमर्थन बाद के पेशबा ने फिया। इसी 
काल में एक कुणाम्रबुद्धि ब्राह्मण राजनयज्ञ रामदास पंत का नाम सुनने में 
आता है जिसकी सहायता के कारण फ्रेंच जनरल बगी से सलावतजंग को 
निजाम घोषित किया और इण्ले के हारा उसे राजा रघृनाथदास की पदवी दी 
गयी । सन्‌ १७५० में स्वयं पेशबा की इच्छा के मगरण पूना में पहला 
अंग्रेज राजदूत डब्लू० ए० प्राइम नियुक्त फिया गया जिसे ६ प्रमख समस्याओं 
पर विचार करके हक निकालना था। द्वितीय अंग्रेजी राजदूत भी पेशवा की 
इच्छा के कारण सन्‌ १७६७ में भेजा गया। उसका ऊपरी उद्देश्य कुछ और 
था किन्तु वास्तव में लक्ष्य यद्व था कि मराठों और हुँदरक्षठी एवं निजामअली 
में किसी भी तरह संनैत्नी न हो पाये। सन्‌ १७७२ में मास्टिल (/४०४८५१) 
को इग्लड से वापिस राजदूत के रूप में पुनः भेजा गया और उसे यहां तक 
अधिकार दिये गये कि वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनचाहा भर व्यय 
भी कर सकेगा।* 

जब अमेरिकन उपनिल्लेशों से ब्रिटिश शासन से स्वतन्तता घोषित कर दी 
और फ्रांस ने इंग्लैंड से युद्ध घोषित कर दिया तो नाना फइनबीस ने इसका 
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लाभ तुरंत उठाया और फ्रांस से मित्रता बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया] वहाँ 
हेदरअली ने भी इससे राभ उठाकर फ्रांस की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। 
नाना ने अंग्रेजों पर दबाव डालने की इच्छा से सन्‌ १७७७ में भारत में आये 
हुए फ्रेंच व्यापारी सेंट छूबिन का बड़ा स्वागत किया। सन्‌ १७७९ में अंग्रेजों 
द्वारा फ्रेंचों से माहे छीन लेने से हैदरअली चौकन्ना और रुप्ट हो गया क्योंकि वहीं 
से उसे मनुष्यों और शास्त्रों के रूप में मफ्त फ्रांसीसी सहायता मिलती थी। 
इस परिस्थिति से लाभ उठाकर निजाम के कहने से तथा देश में अंग्रेजों के विगत 
व्यवहार को देखते हुए नाना ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक व्यापक संगठन ((+07- 
/८0८:०८५ ) तैयार किया। सर्वप्रथम हैदरअली के विरुद्ध मराठों का युद्ध उसने 
बंद करवा दिया । इस संगठन को हँदरअली, निजाम, नागपुर के भोंसला, 
मुगल सम्राट, जंजीरा के सिद्दी, फ्रेंच, पोतंगीज आदि का समर्थन प्राप्त था । 
नाना ने वास्तव में प्रत्येक का कार्य सुनिश्चित रूप से बाँट दिया था किन्तु 
नागपुर के भोंसला के सल्ाग्व्रान दिशक्षर को अन्न ऊों के रपप्रा ने जीत लिया और 
फिर परिणाम सबको मालूम है ।' 

महादाजी सिधिया की राजनयिक नियुणता का इससे बड़ा प्रमाण और 
क्या हो सकता है कि उसे मुगल सम्राट ने पेदवा के प्रतिनिधि के रूप में 
वकील-ए-मतरूक (रिट्शुआ: ?]0770६०7097ए) या पूर्णाधिकार प्राप्त 
अमात्य नियत किया। इससे पहले इसके केवल तीन उदाहरण अकबर, 
शाहजहाँ और वहादून्शाह प्रथम के समय में मिलते है। इस नियुक्ति के बाद 
महादाजी ने इतनी कुशलता से, शान्तिपूर्ण ढंग से, किन्तु दृढ़ता के साथ सिक्‍खों 
से व्यवहार किया कि अन्त में उसके हित में अत्यधिक सम्माननीय संधि भी 
हो गयी; इस हेतु उसके कुशल दूत इंगले, मल्हार और अम्बाजी थे ।' 

शाह जमानशाह ने जब पहला आक्रमण भश्श्त पर करना चाहा तो 
उसने बहुत से अभिकर्ता भारत के विभिन्न राजदरबारों में वातावरण की परख् 
और अपने प्रक्षसमर्थन के लिए भेजे थे। उसे आमंत्रित करनेवालों में टीपू 
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सुलतान भी एक था जिसवा एक राजदूत उस समय काबुल में था जिसे आब- 
श्यकता पहने पर द्रव्य भी व्यय फरने का अधिकार दिया गया था। 
ऐसे अनेकों उदाहरण भरे पढ़े है। विन्‍्तु यह कुगछता होने पर भी 
भारतीय अंग्रेजों के सम्मुय असफल क्यों हुए ? बैमनरय, फट, देशप्रोए्ट, स्वार्थ, 
विलासिता आदि के कारण। 
आज स्वतन्त्रता के बाद भी पाश्चात्य राजनीतिक गतिविधियां भली भाँति 

परखनेवालों में प्रमुख भारतीय नीतिन्न पं० नेहरू, राजगोपाऊाचारी, सरदार 
पनिक्कर, वी० के० कृष्ण मेनन को तो सभी जानते हैं। और अब भारत में 
एकछल्न शासन भी हैं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से वह उदासीन नहीं 

। उसकी नीति सक्रिय तठस्थता की नीति कही जाती है। तटस्थ इसलिए 
कि नवीन और सैनिक दृष्टि से दर्बल होने के कारण भारत के छिए अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय तनावपूर्ण और द्विदलीय 'यजनीति से बचकर रहना ही लाभदायक है। 
परन्तु सक्रिय इसलिए! कि आज जब कि गमर्ल पृथ्वी सिमटकर छोटी हो 
गयी है, परिस्थितियां ऐसी हो गयी हैं कि फोई देश पूर्णतया तटस्थ नहीं रह 
सकता और यदि तटस्थ रहने की चेप्टा भी करे तो प्रायः असफल रहेगा। 
युद्धकाल में तो तटस्थ रहना एस हाइड्रोजन बम, नकछी चन्द्रमा तथा अन्तर 
महाद्वीपीय दृस्मारफों के युग में असंभथ्प्राय हो गया हैं। इसलिए भारतीय 
राजनय विश्व-युद्ध को रोकने में इतना प्रयत्नशीज है और शाल्तिपूर्ण उपायों 
का अवलम्बन छेकर चल रहा है। साथ ही वह अपने समीपस्थ एफ सित्र- 
वर्ग को भी तैयार करने का प्रयत्न बराबर कर रहा है यद्यपि बह उसमें पूर्ण- 
' तया सफल नहीं हो सका है। भारतीय राजनय पर भी यहा की भौगोलिक 
ऐतिहासिक और परम्परागत अथवा मसंस्दगरविष्क्र परिस्थितियों का स्पष्ट 
प्रभाव है। हाँ, उसमें आदएशेवाद की मात्रा अधिक है जो दोप की उस सीमा 
तक प्रहुँचती है जहाँ अपनी अकर्मण्यता और दुर्बलता को भी आदर्शवाद का 

चोंगा पहनाया जाता है और इसके लिए भारतीय परम्परा भी उत्तरदायी है। 
इसी आदशुवाद से सम्बन्धित एक और गण भारतीय राजनय में है और बह है 
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आश्ञावादिता, तथा अपने लक्ष्य की ओर पूर्ण अथक प्रयास । दूसरों के दृष्टिकोण 
को समझना और निष्पक्षतापूर्वक विचार कर सकता, साहस, आत्मसम्मान, 
निर्भीकता तथा नहिप्णिता--त्रे उसके अन्य गुण हैं। अन्तर्राज्धीय क्षेत्र में सह- 
अस्तित्व की नीति को अपनाने तथा प्रचार करनेवाले भारतवर्प के लिए उसके 
राजनय में उपर्यकत गण ही अभीष्ट भी हैं। इन्हीं गणों के परिणामस्वरूप 
भारतीय राजनय न केवल + 5 +7* |५०न और उसकी शाखाओं में ही वरन 
उनके बाहर भी प्रत्येक मंच पर संघर्ष छेड़ रहा है। उनमें वह सफल या असफल 
होता हैं यह उतना महत्त्वपूर्ण नही है वरन्‌ वास्तविक महत्त्व की बात तो यह 
है कि अन्तर्राप्ट्रीय विधि के क्वचित्‌ ही प्रयुक्त होनेवाले शान्तिपूर्ण उपायों के 
सच्चे और विशुद्ध प्रयोग का अधिकाधिक प्रचार करने का श्रेय भारतीय 
राजनय को ही है। सफलता की दृष्टि से भी कोरिया और हिंदचीन के प्रश्नों 
में तथा सोवियत रूस का लौह आवरण हटाने में भारत ने जो पार्ट अदा किया 
वह स्मरणीय है। भारत-जैसे नये देश को संयुक्त-राष्ट्र-संघटन में तथा उसकी 
अन्य शाणाओं में अत्यन्त महत्त्वपृणं पदों का भार सौंपा जाना कोई साधारण 
बात नहीं है, जब कि अनेक देद प्रयत्न करने पर भी उक्त संस्थाओं में प्रवेश 
नहीं पा सक रहे हैं। जेनेवा-सम्मेलन' और चार बड़ों का सम्मेलन' होना, 
सो भी सफल रूप में होना, क्या विद्ेष रूप में श्रेयस्कर नहीं है ? और क्‍या 
इसके लिए भारत का तथा अन्य सहयोगी राष्ट्रों का राजनय प्रगंमनीय नहीं है ? 
यह हमारी परम्परानसार शांतिपूर्ण, तटस्थ वैदेशिक नीति का और उसे 
कार रूप भे खथा गत पयच्णित बरनेबाले लारतीय नीति एच राजनतणों रे अथक 
श्रम का ही परिणाम है कि भारत दाने: शरनेः राष्ट्रसमाज में अपने लिए महत्त्वपूर्ण 
स्थान बनाता जा रहा है, यद्यपि इसके अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से सम्बन्धित अन्य 
कारण भी हैं। भारत के प्रधान मंत्री पं० नेहरू को अस्लेरिका, छाल चीन, सोवियत 
रूस जैंगे महान्‌ राष्ट्रों के शासनों हारा भ्रमणार्थ आमंत्रित किया जाना और 
बदले में चीन के प्रधान मंत्री चाउ एन छाई और सोवियत रूस के प्रधान मंत्री 
बुल्गानिन का मत्रीस्वरूप भारत भ्रमण हेतु आना भारत के बढ़ते हुए महत्त्व 
का ही द्योतक है। विशेष महत्त्व की बात यह है कि पं० नेहरू ही प्रथम असाम्य- 
वादी विदेशी प्रमुख व्यक्ति थे जिनका सोवियत रूस में राजकीय और अभूतपूर्व 
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जनस्वागत किया गया और भारत ही वह प्रथम देश है जहाँ सोबियत रूस के 
प्रधान मंत्री संसार में पहली बार अपने देश से बाहर पहुँचे । 

इससे भी महत्त्वपूर्ण जो घटना है वह है १० नेहरू हारा अन्तर प्ट्रीय पार- 
स्परिक समागम तथा शांति-स्थापना के लिए पाँच मलभत गरल सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया जाना अथवा प्राचीन भारतीय भिद्धान्तों का पुनरतलेख नवीन 
ढंग से किया जाना और उन्हें घोषित कर अन्य राष्ट्रों को भी उन्हें स्वीकार करने 
के लिए आमंत्रित करना। इन पाँच सिद्धान्तों को 'पंच-शील”' कहा जाता है 
और बिद्व के प्रायः सभी प्रमुख राष्ट्र इन्हें स्वीकार कर घोषित कर चुके हैं । 
अब तक बर्मा, हिन्द एशिया, चीन, सोवियत रूस, यूगोसलाविया, मिस्र, सऊदी 
अरेबिया आदि इन्हें स्वीकार कर चुके हैं। स्मरण रहे कि चीन और सोवि- 
यत रूस के प्रधान मंत्रियों तथा यूगोस्लाब्रिया के प्रेसीडेन्ट (मार्शल दीटो) तीनों 
में से प्रत्येक ने पं० नेहरू के साथ मिलकर एक ही वक्तव्य द्वारा पंचशील' 
को स्वीकार किया है । इसी पंचशील' को एणिया्-अप्रीपी राष्ट्रों के बांडुंग 
सम्मेलन (अप्रैल १९५५ ) में एकत्रित राष्ट्र-्नतिनिधियों ने भी कुछ हेर-फेर 
से स्वीकार कर लिया और परस्पर अपनी वैदेशिक नीति को उन्हीं पर' आधारित 
करने का बीड़ा उठाया। ये पाँच-सिद्धान्त इस प्रकार है --- 

१--एक-दूसरे की राजक्षेत्रीय अखंडता तथा परम सत्ता के प्रति पारस्परिक 
सम्मान । 


२--अनाक्रमण । 
३--एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना । 
४--समानता तथा पारस्परिक हित 


शांतिपूर्ण हर $ #॥5- 
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युग-युग से ४७ शान्ति: शान्ति: का पाठ पढ़ानेवाला शान्तिदूत भारत अपने 
सच्चे स्वरूपानुसार पुनः शान्ति-पथ पर नित्य प्रति अधिकाधिक दृढ़ता से बढ़कर 
सबका पथ-प्रदर्शन करता जायगा, ऐसा विश्वास आज सबको है। 


१. भारत की वत्तमान वेदेशिक नीति कोई खतंत्रता के बाद अचानक उत्पन्न हुई 
नीति नहीं दे वरन्‌ सन्‌ १९२७ के कांग्रेस-अधिवेशन में इसकी नींव डाली जा चुकी थी, 
जैसा कि स्वयं पं० नेहरू ने १५ जनवरी सन्‌ १९५५ को मद्रास में एक पत्रकारसम्भेलन 
में बताया! था । 


< 


सफल राजनयज्ञ 


वही राजनयज्ञ सफल कहा जा सकता है जो सामान्य स्वराप्ट्रहियां अथवा 
तत्सम्बन्धी किसी उद्देश्यविशेष की प्राप्ति में इस प्रकार सफलता प्राप्त करे कि 
अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसके देश के प्रति यथासंभव कम-से-कम वैमनस्य या कदुता 
की भावना जाग्रत हो अथवा उसकी वृद्धि न हो। इसके लिए राजनयज्ञ में जो 
गण होने चाहिए उनमें से विशेष-विशेष पर नीचे विचार किया गया है। इन्हीं 
गणों का अति सुन्दर सूक्ष्म विवरण गनुस्मृति, याजवल्क्य-स्मृति, शुक्रनीति आप 
में ब्या ग गई दिन थे २०, -« 7: में उद्थत किये जा चके हैं । 

सर्वप्रथम ध्यान में रखने योग्य बात तो यह है कि प्रत्येक राजनयज्ञ को, जो 
सफल राजनगश कहा जा सकता है, उस सब साधारण कत्तंब्यों का पान ईमान- 
दारी से और झेगलयवत ढंग से करना चाहिए जिनकी अपेक्षा प्रत्येक राजनयज्ञ 
से अनिवार्यतः की जाती है। वे संक्षेप में दृग प्रकार हैं--- 

उसके परिग्राहक राज्य (70८09 $॥॥/०) में स्थित उसके निज देश 
के नागरिकों की जन्म-मुत्यु और विवाह को पण्जीबद्ध करना । 

अपने देश के किसी अपराधी (राजनीतिक अपराधी के अतिरिक्त ) को 
बंदी बनाकर वापिस स्वदेश भिजवाने के लिए परिग्राहक राज्य के पररशा५६- 
विभाग से अनुरोध करना या आवश्यक परामश करना। 

स्वदेशीय नागरिकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें पारणत्र देने का 
कार्य करना । 

परिग्राहक राज्य की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का गुड़ 
अध्ययन तथा उनके विषय में निरपेक्ष रूप से अपनी सरकार को अबगत कराना; 
अपने राज्य की नीति को परिग्राहक राज्य के प्रति स्पष्ठ करना और अपने 


राज्य के अधिपति या विदेशमंत्री की ओर से, उससे होनेवाली प्रत्येक प्रकार की 
संधिवार्ता में, प्रतिनिधित्व करना, आदि-आदि। 
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डे 


राजनयज्ञ में वे गुण भी अनिवायत: होने चाहिए जो प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य- 
भार सम्हालनेवाले व्यक्ति में अपेक्षित हैं, जैसे--बुद्धिमत्ता, विद्वता, सूझ-बूझ 
चातुय, साहस, कार्या-कोणरूू, लगन और अथक परिश्रम। अस्तर्राष्ट्रीय विधि 

र इतिहास का उसे विशिष्ट रूप से ज्ञाता भी होना चाहिए। 

सिद्धान्तरूप से प्रत्येक राजनयज्ञ को अपने देश के उद्देश्य की पति पर 
सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए । किन्तु इस लक्ष्य-यूति में उसे अपनी स्वतंत्र 
सम्मति या नीति न अपनाकर स्वराण्ट्र-आसन द्वारा निर्धारित नीति का ही 
ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अपनी सरकार की नीति से सहमत न 
होने पर भी उसे किसी भी प्रकार विदेशी शासन पर अपने मतवैभिन्‍्वय को प्रकट 
नहीं होने देना चाहिए। भले ही वह अपने शासन से कुशल ढंग से अपने मन्तव्य 
को, जानकारी देने की दुष्टि से ही, प्रकट कर दे। इसका यह अभिप्राय नहीं कि 
'किगी राजनयिक प्रतिनिधि को अपने परिग्राहक राज्य (०८०४४ ४७४ 5६90८) 
की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों आदि के विपय में अपने शासन को केवल 
उतनी ही सूचनाएँ भेजनी चाहिए जितनी कि उस शासन को अच्छी रगें या 
मिथ्या आत्म-संतोप' दिला सकें। इसके विपरीत उसे उक्त (आर्थिक, सामा- 
जिक, राजनीतिक आदि ) परिस्थितियों का गंभीर और निरपेक्ष भाव से अध्ययन 
करके वस्तुस्थिति की ठीक-ठीक सूचना भेजनी चाहिए भल्ठे ही ऐसी सूचना 
उसका शारान ऐसे प्रतिनिधि के सम्बन्ध में भ्रामक धारणा बना ले। ऐसा प्रति- 
वेदन (रिपोर्ट) भेजने पर भी स्वराप्ट्रीय शासन उस दूत की सलाह की अवहेलना 
कर सकता है और ऐसा करने के अनेक कारण हो सकते हैं। राजनयिक दूत को' 
अपने प्रतिवेदन को सम्बन्धित विपय पर अंतिम सत्य नहीं समझ लेना चाहिए। 
अपने राज्य की नीति से परिग्राहक राज्य और उसकी जनता को अवगत कराना 
भी उसका महत्वपूर्ण कत्तंव्य है। जनता को अवगत करूने का कत्तेव्य इस प्रजा- 
तंत्रात्मक यग के प्रभावों का परिणाम हैं। 

राजनयिक दूत को अपने परिग्राहक राज्य के विश्वास और सम्मान का पात्र 
बनता भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके उसे अपने उद्ृश्य में सफलता 
प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जायगा। ऐसा दविद्वात्तपात्र बहु तभी बन सकता 
है जब कि उसकी नैतिवाता में परिग्राहक राज्य को पूर्ण भरोसा हो । सत्य व्यव- 

है. 
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हार, अर्थात्‌ दुरंगी नीति का परित्याग और सुनिश्चित भावार्थी स्पष्ट भाषा का 
प्रयोग, सबसे बड़ा नैतिक गुण है और इस बविणय में प्रायः ग़भी अनुभवी राफलू 
एवं महान्‌ राजनयज्ञ तथा विद्वान एकमत हैं, जैगे प्रशिद्न फ्रांगीसी राजनगश्ञ 
मोशियो कैलियेर, जूले केम्बां और इंग्लैंड के छार्ड' माम्रबरी । परन्तु इस 
विषय पर बड़ा मतभेद भी रहा है। 

शान्ति और थैये भी सफल राजनयज्ञ के लिए अनिवार्य गुण हैं। फ्रांस के 
प्रसिद्ध राजनयज्ञ और नीतिज्ञ (5097097790, राजनेता) तैलेराँ (7'४॥|०ए- 
7870 ) ने उत्तेजना में भरकर कार्य करने के विरुद्ध सलाह दी हैं। जूले कैम्बां 
की राय में भी 'घैर्य सफल राजनयज्ञ का अनिवार्य गुण है।” स्वयं उनके भाई 
पाल कैम्बां शान्ति के अवतार और महान्‌ राजनयज्ञ थे। क्रोध और उत्तेजना से 
साधारण व्यक्ति के समान राजनयज्ञ को भी बड़ी हानि उठानी पड़ती है। इराका 
एतिद्मनप्रनिझ उदाहरण नैपोलियन और आरिद्रया के प्रधान मंत्री मैटरनिक 
दे बीच नी गन १८१३ की गएबर पदना है जिनमें नैपोडिदग का अत्यधिक ऋद्ध हो 
जाना उसके लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुआ । 

पता ३ था» 5«“>मम> भें ाय और आत्म-सम्मान की भावना भी होनी 
चाहिए। सरदार पनिक्कर का कथन है कि धैर्य की कठिन परीक्षा मूर्खता के 
बराबर कोई नहीं लेता किन्तु अपर्य से अधिक मूर्खता भी कोई नहीं है। 

राजनयज्ञ को शीलयुक्त एवं विनम्र होना चाहिए। अहंकार की कमी 
होने से वह अनेकों भयंकर भूलें करने से बचा रहता है क्योंकि बह बड़े रोच- 
समझकर कार्य करता हैं। दूसरों का दृष्टिकोण समझने की एच्छा और क्षमता 
भी इसी से सम्बन्धित गुण है। किन्तु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि बह 
अपने पदानुकूछ सम्माननीय और शोभनीय वस्त्र-परिधान आदि भी काम में न 
लाये और सदैव अनौपचारिक्ता ही पकड़े रहे। यदि किसी राजनयज्ञ में धरर्य 
और विनम्रता है तो वह आश्चर्यजनक सफलता या नाटकीयता प्राप्त करने वी 


. क्ेलियिर ( ८४7९९८७ ) भौर माम्सवरी ने सफल राजनयश बनने के लिए 
जो गुण बताये हैं उनकी विस्तृत चर्चा के लिए देखिए ८५ (पंत ४0 70/0॥7800 
श:2९८७९०९--82६095, (४७०. <7. 
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कोशिश भी नहीं करेगा जो गुण नहीं वरन्‌ त्रुटियाँ हैं। तैलेराँ ने अत्यधिक 
गम्यक्‌ सफलता प्राप्त करने के विरुद्ध चेतावनी दी है। 

राजनयज्ञ को यह सर्देव ध्यान रखना चाहिए कि सभी प्रकार के प्रश्नों पर 
एक-सी दढ़ता अपनाना उचित नहीं। छोटे-छोटे अर्थात्‌ अपने लिए कम महत्त 

न आम 5 3 0 ाइुआ< कम ८ 2 िक ८ब- 

पूर्ण प्रश्न उपस्थित हो तो दूसरा पक्ष अपनी बात सरलता से मान ले। यदि 
साधारण बातों में भी अपनी रुचि के अनुसार हल ढूंढ़ने का हठ किया तो ऐसे 
महत्त्वपूर्ण विषयों में कुछ प्राप्ति नहीं होती । इसलिए सभी विषयों पर अपनी 
बात रखने का प्रयत्न नहीं करता चाहिए। 

उसे किसी बात में बाल की खाल निकालने या अत्यधिक टीका-टिप्पणी 
करने की मनोवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। किसी भी कार्य के सम्पादन के लिए 
उसे कैसे अवसर पर तथा किस अनपात में करना इसका ज्ञान अर्थात्‌ अवसर- 
ज्ञान एवं »« होना चाहिए। स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन करके 
किस समय किस ढंग से कार्यारम्भ करना इस विषय में जब तक राजनयज्ञ निपुण 
नहीं होगा तब तक वह किसी संधिवार्ता में अपने उद्देश्य की प्राप्ति भी नहीं कर 
सकता । 

अपने विरोधी पक्ष को दुर्बल, मूखे या अज्ञानी कभी नहीं समझना चाहिए। 

राजनयज्ञ को लेखन-कला में, विशेषतः स्पष्ट विचार-अंकन में, कुशल होना 
चाहिए क्योंकि उसे नित्यप्रति विभिन्न प्रकार की टिप्पण-टिप्पणियाँ, प्रतिवेदन 
आदि लिखकर अपने शासन को भेजने पड़ते हैं अथवा परिग्राहक राज्य को 
प्रस्तुत करने पड़ते हैं। साथ ही उसके लिए कुशल वक्‍ता तथा प्रत्युत्पन्नमति 
होना भी अत्यधिक आवद्यक है। 

उसे अपने भावों पर इतना नियंत्रण रखना चाहिए कि उसकी मुख-समुद्रा 
से अथवा वाणी से उसके हृदय की बात न भाँपी जा सके । जज 

किसी भी प्रहन का उत्तर देने में उसमें यह क्षमता होनी चाहिए कि उसके 
उत्तर सदैव उसकी सरकार की नीति के अनुसार या प्रायः अनुकूल द्वों। जब 
ऐसा करने में वह असमर्थ हो तो कुशलता से वह समय टाल देना चाहिए अथवा 
फिर समय प्राप्त कर लेना चाहिए। 
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कं 


अपने व्यक्तिगत ब्रिचारों के कारण उसे दसरे पक्ष से किसी प्रकार का ईएप्या- 
हप नहीं रबना चाहिए और ने ऐसे ईप्य-ड्िप का प्रभाव उसके राजनबिक 
कत्तंव्य-पालन पर पड़ना चाहिए। इतर पक्ष वे तक यदि सारक्रीन हों तो उसने 
क्रद्ध न होकर उनके पीछे छिपी कार्य करनेबाली मनोबृत्ति को समझना चाहिए 
और तदनुसार कार्य करना चाहिए। किसी बात का पिरोब कटुता तथा उम्रता 
से नहीं होता चाहिए वल्कि विरोध दृढ़ होते हुए भी मधुर हो मकता है। 

आत्म-इछाधा और अहंकार से दूर रहकर अपनी भूछ स्वीकार करने में 
किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। 

कुछ ऐसी व्यावहारिक बातें भी हैं जिन्हें अपनाकर बोई भी राजनयज्ञ अपनी 
सफलता में सहायक बन सकता हैं। सामाजिक समारोहों का आयोजन एक 
ऐसा ही साधन है जिसमें एक राजनयज्ञ को अन्य राजनयज्ञों के साथ सम्मिलछित 
हीकर एक-दूसरे को समझने का अवभर प्राप्त होता है और औपचारिक या 
अनापचारिक ढंग से कई महत्त्वपूर्ण प्रइतों पर विचार किया जाता है। अतात 
प्रत्येक राजनयज्ञ को ऐसे समारोहों का आयोजन समय-समस पर करने रहन 
चाहिए। इसके लिए उसका अत्यंत मिलनगार, सहुदय, समंस्कृत, शिप्ट और 
परिप्कृत रुचिवाजा होना अत्यावश्यक है। उसे गंदा थिप्ट और प्रभावोत्यादक 
परिधान से रहना चाहिए। परच्तु यह सफछता फा अंतिम मापदंड नहीं है। फिर 
भी आजकल ऐसे समारोहों का बन्ल्ण होता जा पटा है, यहाँ तका कि सोवियत रूस 
के प्रधान मंत्री तथा अच्य मंत्री आदि भी अब राजनयिक समारोहों (भोज आदि ) 
में खुलकर सम्मिलित होने लगे हैं जिसके प्रत्यश् छाम भी परिछक्षित हो रहे है 

सरदार पनिवकर ने अपने तथा दूसरों के अनभव वे आधार पर राजनयतज्ञ 
को सफल होने के लिए कई व्यावहारिक सुझावों के साथ एक सछाह यह भी दी 
हैं कि उसे स्त्रियों से संत प्रकार की सहायता छेनी चाहिए, बयोंकि समाज में 
उनूका एक विशेष स्थान होने के कारण उनसे संधिवाता या स्वदेश हित की 
पूर्ति में अत्यधिक सहायता मिल सकती है।* वस्तत्रिफता की दृष्टि से यह 
सलाह बिलकुल ठीक भी है क्योंकि प्रकृति ने स्त्री में कछ ऐसे गुण या विशेषताएँ 


4. एंग०9768 800 77४८६४९७ 0४ ४97079९फ- ९ , 9, ए८077087 
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भर दी हैं जो पुरुष के पास नहीं हैं और जिनके कारण स्त्री को किसी लक्ष्यप्राप्ति 
में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं पड़ती । अत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में स्त्रियों का 
उपयोग अत्यंत प्राचीन काल से चछा आ रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा । 
चाणक्य ने चन्द्रगुप्त को सिहासनारूढ कराने में और उसकी रक्षा करने में इस 
उपाय का यथेप्ट अवलम्बन लिया था। भारत में विषकन्याओं का प्रयोग इतना 
प्राचीन है कि वह स्वयं एक स्वतंत्र खोज का विषय हैं । 

सरदार पनिक्कर ने अपनी पुस्तक राजनय के सिद्धान्त तथा आचार में 
कुछ ऐसी सलाहें भी दी हैं जो - -7-- * की दृष्टि से तो उचित और लाभ- 
दायक हो सकती हैं किन्तु नैतिकता की कसौटी पर कसी जाने पर वे खरी नहीं 
उतर सकतीं। वे नीचे दी गयी हैं--- | 

१--अपने स्वार्थ को सर्वताधारण के हितों का रूप देकर जनता के समक्ष 
प्रस्तुत करना । 

२--सदैव अपने को आहत पक्ष” के रूप में प्रकट करना अर्थात्‌ ऐसा 
प्रकाशित करना मानो क्षति आपकी ही हुई हो, भले ही वास्तव में क्षति दूसरे 
पक्ष की हुई हो । 

३--शत्रु को कुख्यात करने के लिए उस पर उन्हीं दुर्गणों का आरोप करना 
जो स्वयं अपने में हों। ह 

मनोवेज्ञानिक दृष्टि से, प्रसिद्ध मै कियावली की यह सलाह अवश्य अनुकरणीय 
है कि जब किसी की भझाई करनी हो तो उसे थोड्री-थोड़ी मात्रा में करे और 
अहित करना हो तो सबका सब एक साथ कर डालना चाहिए । 

राजनयिक सेवा में प्रविप्ट होनेवालों को अर्ूक ऑफ़ माम्सबरी की सर्वप्रथम 
और सर्वोत्तम अनूभृत सलाह यह है कि राजनयज्ञ को केवल सुनना चाहिए, 
बोलना नहीं चाहिए । बोले भी तो अधिक-से-अधिक उतना ही जिससे दूसरों को 
बोलने का प्रोत्साहन मिले । इससे दूसरों से बहुत-सी बातों का पता तू रूग 
जाता है, जब कि अपने मन की बात दूसरों को मालम नहीं हो पाती ।* 

माम्सवरी की दूसरी सलाहें इस प्रकार हैं-- 


है. 


१-2. फटा, #एणा ाल लाए ० फषण 0 फाशगाडपए ६0 ॥णात 
एगकरातला हुंएल ०॥ 9. 9080 ५8 6प्ंत७१० 709॥0फ%&7/0 ?78०४०९१, 95५ 82/0फ- 
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के 


“किसी भी देश या राजसभा में ऐसे व्यवितयों से अत्यतिक सावधान रहना 
चाहिए जो राजनयजन्ञ के यहाँ प्रथम पदाप॑ण में ही उससे परिचय बढ़ाने के लिए 
सर्वाधिक उत्सुक रहते हैं; और न विदेश में किसी सी | 7 ४... ना था 5। 

जिस देश में राजनयज्ञ हो उसके आचार-व्यवहार का उपष्टार' नहीं करना 
चाहिए उलटे वहाँ की भापा सीखकर उसी ढंग से कार्स करना चाहिए। 

राजनयज्ञ को अपने गूढ़-लेखः ((५०॥०) और अन्य कार्याठ्यविपपक 
अभिलेख ताले में बंद कर अत्यधिक सुरक्षित रखने चाहिए, किन्तु इस सम्बन्ध 
में दर्पोकित भी नहीं करनी चाहिए। 

परिग्राहक राज्य के किसी वास्तविक या काल्पनिक सम्मान आदि से प्रभा- 
वित नहीं होना चाहिए। 

अपनी उद्दे्य-प्राण्ति का' कितना भी लोभ क्‍यों न हो, उराकी पूति के लिए 
कभी भी झूंठ का सहारा न तो लेना चाहिए और न वह आवश्यक है ।' 

अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्कोच्च का प्रयोग वरना चाहिए या नहीं, 
इस पर मतभेद है, वयोकि कुछ लोग उपहार देवर भी उद्देद्य प्राप्त करने को 
अनैतिक मानते है। 

उसे सूक्ष्मद्रप्टा, शिप्ट, दृढ़ तथा उतावछेपन रो रहित भी हं।ना ताएिए। 


3. 0]0 4)|0707909 ध्यातद ०७, ७५ ४. 7... 8टशा:०ते७, ॥,(१५०), 492५४ 
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के विपय में राजनीतिक, राजनयिक, आथिक अथथा सामाजिए प्ावगास्यिँ 
बिधिष्ट रूप से प्राप्त करे। इस प्रकार गे तैयार होकर उसे राजनयिक दूत 
गन्तव्य देश में अपने पहुँचने के समय और तिथि की यूखना उकते देशरिथित अपने 
राजदूतावास के कर्मचारियों को भेज देता है। यदि कोई देश किसी देश में पहले- 
पहल ही प्रणिध्यावास (7,0९४00॥ ) खोलता है तो राजनगिता प्रतिनिधि के 
साथ-साथ उस प्रणिध्यावास के विभिन्न कर्मचारियों की भी नियुक्ति का किया 
जाना स्वाभाविक है। प्रणिध्यावास के इन सदस्यों की एक सूची नियुक्त राज- 
नद्विक-प्रतिनिधि परिग्राहक राज्य के परराष्ट्र-विभागीय सचिव के समक्ष उस 
समय प्रस्तुत कर देता है 7८४+ ६ * *-” का परिस्रहण कार्य पूर्ण हो जाता है। 
ऐसे दूत को उसकी सरकार का सम्बन्धित पदात्रिकारी उसकी नियुक्ति- 
विषय्रक पत्र देता है. जिन्हें प्रत्यय-पत्र” (7,0६ए७४ ता (॥0फ७॥८९) कहते 
हैं ।। उसे एक असल “प्रत्यय-पत्र” तो महरबन्द लिफाफे में दिया जाता है 
और उसकी प्रतिलिपि खुली ही दी जाती है। अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचवार 
वह पहले वहाँ के विदेशविभाग को 'उत्त खली प्रसि््िपि अपने पहुँचने की सूचना 
के रूप में मेज देता है। असल प्रत्यय-पत्र को बह उस सम्बन्धित अधिकारी को 
(राज्याक्रित्ति या विदेशविभाग को) स्वयं देता है जिसके नाम उसे प्रत्यथ्ित 
किया जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि राजनथिक प्रतिनिधि कई राज्यों 
का प्रतिनिधित्व करता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही राजनयिक 
प्रतिनिधि अपने देश की ओर से एक से अधिक देशों में प्रतिनिधित्व करता है । 
जैसे, इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त भारत की ओर से आयरणैण्ड में भी प्रति- 
निधित्व करता हैं। 
उक्त प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत करते समय राजदूत या अमात्य राज्यात्रिपति को 
सम्बोधित करते हुए एक अभिभाषण (3.00॥९०५७) करता है जिसका राज्याबि- 
पति उत्तर देता है। प्राय: बह पमिभापर टिनित होता है जिसकी एक प्रतिक्िपि 
'राज्याधिपति को पहले दे दी जाती है। किन्तु यह अभिभाषण और उसका उत्तर 
१. राजदूतों और अमात्यों को यह 'प्रत्यययत्र' अपने राज्याधिपति (7०४० ०६ 


६06 9:40 ) से प्राप्त होता है। कार्यदूत को यह मत्यय-पत्र उसके विदेश-विभाग से प्राप्त 
होता हे | क्योंकि वह विदेश-विभाग से विदेश-विभाग को प्रत्ययित किया जाता है | 
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दोनों नितांत औपचारिक ही होते हैं और ऐसा शिष्टाचार के नाते किया जाता हे । 
इस सम्बन्ध में यह परम्परा है कि उक्त अभिभाषण तथा उसके उत्तर में किसी 
प्रकार के विवादास्पद विषय की चर्चा नहीं आने दी जाती और न ऐसा करना 
ही चाहिए, क्योंकि जब कि दो देश दूत-विनिमय के द्वारा पारस्परिक सामीप्य 
बढ़ाने की चेप्टा कर रहे हैं उस समय ऐसे विषयों की चर्चा से वातावरण प्रारंभ 
से ही विषाक्त और संदेहपूर्ण हो जाता है। इसलिए उपर्युक्त अभिभाषण में 
विवादास्पद विषय का समावेश राजनयिक अशिष्टता होती है। 

साधारणतया राजदूत का जो कार्य-क्षेत्र रहता है उसके बाहर यदि उसे 
कोई विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है, जैसे, किसी विशेष संधि-सम्बन्धी संधिवार्ता 
करना, तो उसे इसके लिए विशेष रूप से अधिकार दिया जाता है। ऐसे अधिकार- 
दायक अभिलेख 'पूर्णाधिकार” (पा ?0७०४५) कहलाते है। ये 'पूर्णा- 
धिकार” आवपम्यवरतानुसार सीमित या असीमित रहते हैं। 

प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत करने और अभिभाषण-विषयक »प: ॥7 5 “7१ समाप्त 
होने पर राजदूत अपने स्थान पर पूर्णतया मान्य हो जाता है। फिर राजनयिक 
शिष्टाचार के नाते, उसका एक कत्तंव्य और पूरा करना रह जाता है। यह 
कत्तंव्य है--परिग्राहक राज्य के मंत्रियों तथा वहाँ स्थित अन्य देणों के राजनयिक 
दूतों से भेंट करना। अपने प्रणिध्यावास के सलाहकारों और सचिवों की भेंट 
प्रिग्राहक राज्य (२०८० पाए $08०) के विदेशविभागीय सचिव या 
राज्याधिपति से व्यक्तिगत रूप में कराने का कार्य भी उसे ही करना पड़ता हैं। 
नवीन नियुक्त राजदूतादि का स्वागत-समारोह किसी समय बड़े ठाट-बाट और 
धूम-धाम से तथा विभिन्न देशों में विभन्न प्रकार से मनाया जाता था, किन्तु 
अब उस रूप में नहीं मनाया जाता। इस सम्बन्ध में यह भी जान लेना चाहिए 
कि दूत को परिग्रहण न करने का वैध अधिकार किसी व्यसन को तभी तक रहता 
है जब तक कि वह नियुक्त होनेवाले दूत को “अपरिग्राह्म ” नहीं कह देता । 
इसलिए जिसे वह “'परिग्राह्म” घोषित कर चुका है उसका स्वागत उसे करना 
ही चाहिए। किन्तु यदि कोई संदेशवाहक किसी सम्मेलन या परिषद में किसी 
देश का प्रतिनिधित्व करने जाय तो उसे उस देश के अधिपति से स्वागत का 
अधिकार प्राप्त नहीं होता जहाँ उक्त सम्मेलन या परिषद हो रही हो । 
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उक्त राजदूतादि की नियुक्ति उस रामय रे मानी जाती है जब कि उसके 
देश के शासन द्वारा उसे नियुक्ति-सूचक प्रत्यय-पत्र दिया जाता हैं। इसलिए 
इसके बाद से ही उसे वे समस्त विशेषातिकार ([॥४४४॥७६५७) प्राप्त हो 
जाते हैं जो अन्तर्राप्ट्रीय विधि में मान्य हैं। ये पिज्पानिार राजनयिक दूत के 
परिजन-वर्ग के सदस्यों को भी प्राप्त रहते हैं। इन विशेषाधिकारों की चर्चा एस 
पुस्तक में उचित स्थान पर की गयी है परन्तु यहाँ संक्षेप में इस परिजनवर्ग को 
स्पष्ट कर देना आवश्यक है।' 
राजनयिक दूत का परिजन-वर्गं 


किसी राजनयिक अभिकर्ता (38०7॥४) के स्थायी पद के लिए उसके 
साथ जिन कम-से-कम आवश्यक व्यक्तियों का समूह जाता है उसे उसका परि- 
जनवर्ग कहते हैं जिसे चार वर्गों में बांदा जाता है। 

!--सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य व्यक्ति वे हैं जिनकी नियफिति 
राजनयज्ञ को नियुक्त करनेवाऊा शासन स्वत: करता है और जिनके बल पर 
उसका समस्त राजनयिक वार्य-संचालन होता है। इस वर्ग में प्रणिध्याबास के 
समस्त सहचारी, सहकारी, सछाहकार, सचिव, डाक्टर, पुरोहित, दुभाषिये 
आदि सम्मिलित हैं। 

२--राजनयिक हरकारे (८0प्ा९७५४), जो प्रणिध्यावास से अपने देश 
के शासन को और उक्त शासन से प्रणिध्यावास को भेजे गये संदेशों को लाने 
ले जाने का कार्य करते हैं। 

३--राजनयगिक दूत का निजी परिवार, जिसमें उसकी पत्नी, बच्चे और 
उसके वे अन्य निकट-सम्बन्धी जो उसकी शरण में उसके साथ रहते हों, सम्मि- 
लित हैं, और सी 

४--उस दूत के निजी भृत्य, जैसे उसके घर का कामकाज करनेवाले 
नौकर-चाकर, बच्चों के परिचारक-परिचारिका तथा अध्यापक और उसका 
निजी सचिव (?779200 5००7५) । 


हि 


9. राजदूतर-न्युर्ति के; सम्बन्ध मेँ 8400 को (300९ (0 [0॥707720९ 
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ए+2३८४८० के भध्याय १२, १३ और १४ भी देखे जा सकते हैं | 


राजनयिक प्रक्रिया १३९ 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों आदि में प्रतिनिधित्व * 


सभी राजनयिक दूत अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल 
किसी विदेशी राज्य को ही भेजे जाते हों ऐसी बात नहीं है। ऐसे भी अवसर 
आते हैं----जब कि वाई राज्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय सभा, सम्मेलन या परिषद में भी 
अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। इन सभा-सम्मेलनों में उनके विषय के महत्त्व के 
अनुरूप ही प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। कभी विदेश-मंत्री प्रतिनिधि बनकर जाते 
हैं तो कभी स्वत: प्रधान मंत्री या उस पद की बराबरीवाला अन्य पदाधिकारी, 
जैसे, विदेश मंत्रियों की बलिन कान्‍्फ्रेंस' और “राष्ट्रमंडल के प्रधान मंत्रियों का 
सम्मेलन ।' कभी ऐसा भी होता है कि जिस देश में सम्मेलन होता है उस देश 
को प्रत्यथित राजनयिक प्रतिनिधि को ही उक्त सम्मेलन में अपने देश की ओर से 
उसका प्रतिनिधित्व करने का भार सौंप दिया जाता है। बीसवीं सदी के इस 
दूसरे चरण में तो, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र-संघटन की विशिष्ट उप-संस्थाओं के 
अन्तर्गत, विशेष-विशेष विपयों पर सम्मेलन और परिपदें आये दिन होती ही रहती 
हैं। ऐसे सम्मेलनों आदि में सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ को ही अपना प्रतिनिधि 
बनाकर भेजा जाता है, जैसे, अभी कुछ दिनों पूर्व भारतवर्ष में विश्व वन सम्मेलन 
हुआ था उसमें विभिन्न देशों के केवल ब्रगविद्येप् ही आये थे। इन सम्मेलूनों 
में सभी देश अपने प्रतिनिधि भेजते हों सो बात नहीं है। प्रायः तो विषय और 
उसके महत्त्व के अनुसार ही देशों को आमंत्रित किया जाता है परल्तु जो देश 
आमंत्रित करता है उसकी इच्छा पर भी बहुत कुछ निर्भर रहता है, हालाँ कि 
उसे मानने को कोई बाध्य नहीं हो सकता और निमंत्रणों में अनौचित्य देखकर 
कोई देश चाहे तो सम्मेलन में भाग लेना अस्वीकार कर सकता है। 

इन सभादिकों के निमंत्रण-पत्र बहुधा, परम्पराज़ुसार, उसी देश के द्वारा 
भेजे जाते हैं जहाँ वे सम्मेलन होते हैं। इस नियम के अपवाद भी हो जाया करते 
है, जैसे, ऐलिजिरास-सम्मेलन स्पेन में हुआ ह“ए कटड लिए लेनंस न मोरैक्को 
के सुलतान के नाम से प्रेषित किये गये थे। 

एक प्रथा यह भी है कि जिस देश में सम्मेलन होता हैं उस देश का*विदेशमंत्री 
या विपयानुन्तार उस देश का अन्य कोई सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि उक्त सम्मेलन का 
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सभापति'चुना जाता है। किन्तु उसके विपरीत सन्‌ १५४७५ की ऐतिहासिक शैन- 
फ्रांसिस्कों कास्प्रींस' में रायुवत राज्य अमेरिका, बकिटेस, रोबियत शश और चीन के 
प्रमुख प्रतिनिधियों ने बारी-बारी से सभापति का पद ग्रहण किया था, जब कि 
सम्मेलन संयवत राज्य अमेरिका में हुआ था। परन्तु उपयेंषत प्रथा केबछ प्रथा 
ही ह, अस्तर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अनिवार्य नहीं हैं। कीरिया और हिन्द- 
चीन के सम्बन्ध में होनेवाले जेनेवा सम्मेलन में भी सभापतित्व के छिए यही 
सिद्धान्त अपनाया गया था। 

यदि सम्मेलन किसी महत्त्वपूर्ण और जटिल प्रइन पर विचार करने के हेतु 
बुलाया गया हो तो बहुधा ऐसा सम्मेलन कई समितियों में विभकत कर दिया 
जाता हैं। इन समितियों में अपने-अपने विपय-क्षेत्र में खलकर बाद-विवाद 
होता हैं और अन्त में वे अपना-अपना प्रतिवेदन बहत्‌ सम्मेलन को भेज देती हैं। 
इन समितियों में निर्णय सर्ब-सम्मति से ही प्राप्त करने की बंष्णा वी जाती है 
क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो अल्प मतबाले बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव रे 
वाब्य नह रस या सवये। उसे रा शितितों में वाहित अत्नाज: की एक अधिनियम के 
(ऐक्ट ) के रूप में तैयार करके बृहत सभा में भेजा जाता है। यृहत्‌ राभा में जो 
अंतिम निर्णय ले लिया जाता है उसे चरमाधिनियमक (मक्र| छत (॥७॥९४| 
0०:) संधि, प्रसंविदा, घोषणा आदि आवध्ययतानुगार कहते हैं, परच्तु उसे 
मानने को समस्त प्रतिनिधि-देश बाध्य नहीं हो सकते; कम-से-कर्म अल्गमतवाजे 
तो बाध्य नहीं किये जा सकते | जो उसे मान्यता देकर उससे अपने को वाध्य 
मानने को तत्पर होते हैं वे उस पर हस्ताक्षर करते हैं और भव नमन लगा हैं। 

इस प्रकार से पूर्णता को प्राप्त अभिकेख को उसकी रक्षा के छिए उसी देश 
के विदेशविभाग को सौंप दिया जाता है जहाँ कि उक्त सम्मेलन हुआ हो । आज- 
कल इस प्रकार की संधि, प्रूसंविदा आदि से कोई देश तभी बाध्य होता है जब कि 
वहाँ का शासन उसे अनुसमर्थन (7४79५) कर देता है। जनतांत्रिक देशों में 
यह हनन .ए भी “| या लोकसभा या प्रतितिधिसभा करती है। अनु- 
समथन तभी पूर्ण समझा जाता हैं जब वि 6” "सादे उस पर हस्ताक्षर 
कर देता हैं। ये अनुसमर्थन भी उसी देश के विदेशविभाग को भेज दिये जाते 
हैं जहाँ कि उक्त प्रसंविदा आदि सुरक्षित रहते हैं। 
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एन सम्मेलनों का सुचारु रूप से संचालन करने के लछिए एक महासचिव 
(७०८०५०७५ (5०८५) नियुक्त किया जाता है जो बहुधा उसी देश का 
होता है जहाँ राम्मेऊन बुलाया जाता है। इस महासचिव के अन्तर्गत अन्य प्रति- 
निधिगंदछों के सचिवगण कार्य करते हैं। विपयसूची तैयार करना, सम्मेलन 
के कार्य का सुचारु रूप से संचालन करना, आदि उनके कार्य रहते हैं। 


राजनयिक प्रेषण की समाप्ति 


यह समाप्ति निम्नलिखित कारणों से हो सकती है--- 

(१) पत्याद्वान (7२०८७)|)--किसी राजनयिक दूत का प्रत्याह्वान कई 
कारणों से हो सकता है, जैसे त्यागपन्न, स्थानान्तरण, प्रत्ययक और परिय्राहक देशों 
में विभिन्न कारणों से सम्बन्ध-विच्छेद । दक्षिण अफ्रीका की रंग-भेद नीति के 
विरोध में भारतीय शासन ने उससे राजनयिक सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया और 
अपने उच्चायुक्‍त का प्रत्याह्वात कर लिया। गोवा के प्रश्न को लेकर भारत 
ने पोतंगारू से सम्बन्धविच्छेद कर लिया और अपने राजनयिक प्रतिनिधि का 
प्रत्याह्नात कर लिया। प्रत्याह्वान या तो प्रत्ययक राज्य स्वेच्छा से करता है 
अथवा परिग्राहक राज्य के कहने से करता है। परिग्राहक राज्य प्रायः उसी समय 
प्रत्याह्वान के लिए जोर देता है जब कि सम्बन्धित राजनथिक दूत ने उक्त राज्य की 
शान्ति, सत्ता अथवा सम्मान के विरुद्ध अथवा राजनयिक दृष्टि से भर्त्सनीय अन्य 
कोई कार्य किया हो। प्रत्याह्वान के लिए राजनयिक दूत को, उसके पदानुसार, 
भेजनेयाले राज्य के राज्याधिपति (प्र००४ ०६ ४॥० 5६80०) या परराष्ट्रमंत्री 
के द्वारा एक प्रत्याह्वान-पत्र दिया जाता हैं जिसे वह अपने पदानुसार परिग्राहक 
राज्य के राज्याधिपति या परराष्ट्रमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस पर उसे 
बे उसके पारपत्र एवं प्रत्याह्वान-पत्र की अभिस्त्रीकृति (०८॥०ज०९४०- 
॥0॥5) दे देते हैं और इस तरह उसकी कार्यावधि समाप्त हो जाती है। प्रायः 
यह प्रत्याद्वान-पत्र वह स्वयं न प्रस्तुत करके उसके स्थान पर आनेवाला, नया 
दूत ही प्रस्तुत करता है। 

(२) (क) परदोन्नति--किसी राजनयिक दूत को, यदि उसक्के स्थान पर 
ही अपने पद से ऊँचे पद पर नियुक्त कर दिया जाय तो उसका कार्यकाल विगत 


१४२ राजनय 


प्रकार के राजनयिक दूत के रूप में रामाप्त हो जाता 8 । सगे पद के छिए उसे 
नये प्रत्यय-पत्ष की आबणावता पश्गी । 

(ख) पवच्युति--राजनमिक दूत के अद्षास्थ राजनसिक दृध्पंघहार अथवा 
ऐसे ही अन्य किसी कारण से भेजनेबाला राज्य उसे परच्युत कर देता है। यदि 
दो देशों के बीच राम्बन्ध-विच्छेद हो जाता ६ वा दूध अपने आप ही अपने उस 
स्थान से पदच्यत हो जाता है जहाँ कि वह नियुवत था । 

(३) मृत्यु--राजनयिक प्रतिनिधि की मृत्यु से रवामासिक रुप से ही उसके 
पद की निवृत्ति हो जाती है। 

(४) पारपन्र की माँग--राजनमित प्रतिनि 4 परिग्राहक राज्य के दुव्यंव- 
हार के कारण अपने पद से त्यागपत्र देते हुए उब्त राज्य से पारपत्र माँग सकता है 
और यदि वह इस तरह अपना स्थान छोड़ दे तो भी उसकी कार्यातरधि समाप्त 
हो जाती है। यद्यपि आज के तार-टेलीफोन के सृग में बिना अपने शासन रे परा- 
भर्शा किये हुए कदाचित्‌ ही कोई राजदूत ऐसा करेगा। 

(५) उद्देशय-पूति--कई राजनयिक दूत किसी कार्यविशेष के छिए विदेश 
अथवा किसी सम्मेलन या परिषद में प्रतिनिधित्व करते भेजे जाते हैं। उसका 
कार्यकाल उक्त कार्यविशेष पूर्ण होते ही रामाप्त हो जाता £ । 

(६) प्रत्यय-पत्र का अन्त--नजिस राजनयिक प्रतिनिधि का प्रत्मयपत्र 
किसी अवधिविशेष के लिए रहता है उसका का्यकारू उक्त अवधि की समाप्ति 
तक रहता है । 

(७) युद्धारंभ--प्रेपक और परिग्राहक राज्यों में युद्ध छिड़ जाने से दोनों 
के राजनयिक दूत-मंडलों की निवृत्ति हो जाती है। 

(८) (क) सांविधानिक परिवर्तत--फिसी देश के परम सत्तावान्‌ एव 
राजाधिपति की मृत्यु अथवा सिहासन-त्याग से उसके द्वारा प्रेषित या परिगृहीत 
प्रतिनिधियों की कार्यावधि का अवसान हो जाता है। गणतंत्र राज्यों में राष्ट्र 
पत्ति, (यदि वह राज्याधिपति हो और राजनयिक दूतों का' प्रेषण एबं परिभ्रहण 
करता हैँ तो ) की मृत्यु, पदत्याग या कार्यावधि समाप्त होने पर भी उसके द्वारा 
प्रेषित या स्रिगृहीत दूतों आदि की कार्यावधि समाप्त हो जाती है। 


(ख) ऋंतिकारी परिवर्तत--जब' किसी देश में क्रांति, अराजकता था 
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विप्लब के फलस्वरूप शासन में आमूल परिचतंन हो जाय, जैसे एकराक्षतंत्र के 
स्थान पर गणत॑त्रात्मक जरासन या सामन्तवादी शासन के स्थान पर साम्यवादी 
शासन की स्थापना हो जाय, तो उसके द्वारा भेजे गये और, परिगृहीत दूतों के 
प्रत्यय-पत्र की उपयोगिता का अन्त हो जाता है। 

उपर्युक्त (८) (क ओर ख) के अन्तर्गत दी गयी परिस्थितियों में राज- 
नश्निक दूत को नया प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है, अन्यथा उसे वैध रूप से 
राजनयिक प्रतिनिधि नहीं माना जायगा। इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान में 
रखने योग्य यह है कि उपर्युक्त ढंग से परिवर्तित हुए शासनों की मान्यता-प्राप्ति 
(70८००877007 ) में अधिक कठिनाई पड़ती है, क्योंकि बिना उसके अन्त- 
राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी कोई स्थिति नहीं रहती और जब तक यह मान्यता प्राप्त 
नहीं हो जाती तब तक राजनयिक सम्बन्ध भी स्थापित नहीं होते। मान्यता भी 
दो प्रकार की होती है। “तथ्यमूलक” (6० 8०८०) और “विधि-मूलक” 
(०० ]५:०) किन्तु यह बात अन्तर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र की है और इस पुस्तक 
के विषयक्षेत्र से बाहर है। 

(९) राज्यविक्ोप (950॥८007 ० $89०)-जब कभी दृत-प्रेषक या 
दूत-परिग्राहक राज्य का अन्त विलयन अथवा संयोजन (2770०5:४:0॥) की 
क्रिया के द्वारा हो जाता है तो उसके द्वारा भेजे हुए या परिगृहीत राजनयिक 
'दूत-मंडल की निवृत्ति हो जाती है। उद्ाहरणार्थ सन्‌ १९३८ में आस्ट्रिया का 
अन्त हो गया। पोलैण्ड का इतिहास भी ऐसा ही है। सन्‌ १७९० में आस्ट्रिया, 
रूस और प्रशा ने आपस में पोलैण्ड को अंतिम रूप से बाँठ लिया और इस प्रकार 
'पोलैण्ड का अन्त हो गया । 


१ 0 
राजनयिक भाषा 


राजनयिक भाषा के तीन अर्थ होते हैं। प्रथम, वह भाषा (अंग्रेजी, फ्रेल्च 
या लैटिन) जिसका प्रयोग राजनयज्ञगण वार्तालाप या पत्र-व्यवहार में करते हैं। 
द्वितीय, वे शब्द या वाक्यांश जो राजनथिक व्यवहार में परम्परागत विशिष्ट 
अर्थो में प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं। तृतीय, न्यून-कथन अर्थात्‌ ऐसे शब्दों का 
प्रयोग जो सर्वसाधारण को बहुत ही कोमल और शथिष्ट लगें किन्तु जिनका राज- 
नयिक परम्परानुसार अत्यंत कठोर अर्थ निकलता है।' 

साधारण व्यक्ति राजनयिक भाषा' से छलपूर्ण भाषा या रहस्यमयी 
भाषा' या असत्य भाषण' आदि अर्थ निकालते हैं। किन्तु उसका ध्यान भअ्रम- 
वशात्‌ राजनय के उस दूपित प्रचलित अर्थ पर रहता है जिसकी चर्चा प्रथम 
अध्याय में की गयी है। वास्तव में उस अर्थ में उसने राजनभिय भाषा नहीं बल्कि 
कटनीतिक भाषा कहना चाहिए। 


क--अंग्रेजी, फ्रेंच या लेटिन" 


यह ऐतिहासिक तथ्य है कि किसी राष्ट्र या जाति की राजनीतिक सत्ता, 
संस्कृति और सभ्यता के महत्त्व की वृद्धि, प्रचार तथा प्रसार के साथ ही साथ 
उसकी भाषा का भी तदनुरूप विस्तार होता ही है और उस भाषा का स्थायित्व 
उसकी खुद की प्राण-शक्ति तथा उस राष्ट्र था जाति की अन्तःशविति पर निर्भर 
है। प्रायः समस्त एशिया की भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव इसका 
उज्वलंत उदाहरण है। यूरोक में अत्यंत प्राचीन वाल से ग्रीवा और ऊँटिन भाषाओं 
का व्यापक प्रभाव भी इस अन्तःशवित का द्योतक है। 

रोमन संस्कृति का प्रभाव इतना व्यापक और दीर्घकालीन था कि पश्चिमी 


3. 70॥79705980५9--छ . १२४००१४०७, 9. 226 
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यूरोप के समस्त सुसंघ्रालित एवं संगठित राज्यों में शासन तथा धर्म के प्रमुख 
कार्यो में लैटिन भाषा का एकाबिपत्य शताब्दियों तक बना रहा । अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्धों के क्षेत्र में भी अठारहवी सदी तक छेटिन भाषा राजनयिक भाषा के 
रूप में परम सत्तावान्‌ थी। शनेः: शने: जब यूरोप में फ्रांस के प्रभुत्व का उत्थान 
हुआ तो पेरिस यूरोप की शिष्ट संस्क्रति का भी केन्द्र बल चला। परिणामतः 
फ्रेंच भाषा और संस्कृति का प्रभाव यूरोप की अन्य राजधानियों तक जा पहुँचा, 
यहाँ तक कि जिस तरह कुछ समय पूर्व तक कोई भारतीय अपनी मातृभाषा 
में वार्तालाप करते समय बीच में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करके गवित 
होता था ( और पर्याप्त सीमा तक अब भी होता है ) उसी प्रकार यूरोप का 
साधारण व्यक्ति भी फ्रेंच भाषा के दो-चार शब्दों को अपनी मातृभाषा में इधर- 
उधर उलठे सीधे ढंग से गूंथ देना प्रशंसनीय और मान-वद्धक मानने छुगा। 
संश्राग्त और कुलीन व्यक्ति के लिए तो फ्रेंच भाषा का सम्यक ज्ञान' अनिवार्य 
माना जाता था। स्वभावतः धीरे-बीरे, और विरोध होने पर भी, फ्रेंच भाषा 
१८वीं सदी के मध्य तक राजनयिक भाषा के सिंहासन पर आरूढ़ हो गयी, हालाँ 
कि उसे इस रूप में मान्यता बाद में ही चछुकर प्राप्त हुईं। फिर ब्रिटिश साम्राज्य 
के विस्तार और गक्ति-संबद्धन तथा आंग्ल व्यापार के प्रसार के साथ-गाथ 
दि अप गत 5 हि पर “५ हि बा कं हा हि हिस्से प्र अपनी, 
चादर तान दी। अन्तरप्टीय क्षेत्र में ब्रिटन ने अपने प्रभत्व की वद्धि के साथ 
अपनी भाषा का अधिकार भी प्रदर्शित करता प्रारम्भ किया और वह सफल भी 
हुआ । अब सोवियत रूस और लाल चीन दोनों विशाल और शक्तिशाली राष्ट्र 
हैं जिनकी सभ्यता एवं संस्कृति अपने-अपने ढंग से संसार को प्रभावित कर रही 
है। पृथ्वी का प्राचीनतम बालक भारत भी अपने सनातन ढंग से अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
ध्षेत्र पर अपना प्रकाश छिटका रहा हैं। भारतवर्ष की मुरातन संस्कृति, व्यापार 
तथा भाषा का भी, विश्व, विशेषकर एशिया की संस्कृति आदि पर कितना 
व्यापक प्रभाव पड़ा है यह किसी से अब छिप। नहीं है। इन तीन महान्‌ राष्ट्रों 
के नित्य प्रति बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव के साथ-साथ उनकी राष्ट्रीय 
भाषाओं का प्रभाव-क्षेत्र भी निश्चित रूप से बढ़ रहा है और उनका भेविष्य भी 
उज्ज्वल है । 
१० 
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परन्तु यूरोपीय साम्राग्यवाद ओर साम्यवादी अच्तर्ट्रीटना के विरुद्ध 
तीज प्रतिक्रियारतन्प आज समस्त विश्व में राष्टवाद की जो गछन भावना 
व्याप्त हो रही है उसके परिणामस्वरूप प्रत्येक गवितथाडी राग्ट्र अपनी-अपनी 
राष्ट्रभाया की अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व दिझाना चाहता है और 
इसलिए विभिन्न-देशीय अधिकारियों के पारस्परिक बार्तालापों में अधिकाधिक 
दुभाषियों का उपयोग किया जाता है, भरे ही वे अधिकारी एक-दूसरे की 
भाषाओं से अथवा अन्य तीसरी, दोनों को सुूम, भाषा से भली भाँति परि- 
चित हों । इसका सबसे ताजा उदाहरण उस समय का है जब कि चीन के 
प्रधानमंत्री श्री चाउ ऐन लाइ सर्वप्रथम भारतवर्ष आये थे । वे अंग्रेजी के पूरे 
ज्ञाता हैं और भारतीय प्रधानमंत्री पं० नेहरू भी उसके पंडित हैं। इस प्रकार 
दोनों की भेंट के समय अंग्रेजी का प्रयोग माध्यम के रुप में अच्छी तरह सुगमता 
से किया जा सकता था। परन्तु चीनी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 
चीनी भाषा का प्रयोग किया । फलस्थरूप एक दृभापिय की राहासता बरस 
लेनी पड़ी । 

इस मनोवृत्ति के कारण अन्‍्तर्गाप्दीस क्षेत्र में प्रयोग के लिए कोर्ई एक 
सर्वमान्य राजनयिक भाषा नहीं बन पा रही हैं और ऐससे सभी समझदार 
व्यक्तियों को खेद होता है। फ्रेंच भाषा के समभका विध्वानों के मतानसार फ्रेंच 
भाषा में वे सब गुण विद्यमान हैं जो एक राजनयिक भाषा में होने चाहिए। 
संक्षेप में, उसका रार्वाधिक महत्त्वपूर्ण गुण तो यह है कि उसमें प्रत्येक बात को 
सुनिरिचित और सूक्ष्म रूप से व्यक्त करने की क्षमता है। कम-रे-कम दीरघ॑कालीन 
परम्परागत प्रयोग के कारण राजनयिक प्रयोग के छिए अवद्यभेत उसमें यह 
क्षमता आ गयी मानी जा सकती है। श्री आर० बी० मावत भी फ्रेच को उसकी 
विचाननिव्यक्षित की क्षमता के कारण राजनयिक भाषा-क्षेत्र की एकमेव 
स्वामिनी बनाना चाहते हैं। उनका कथन है कि चंकि राप्टीं के कीच कटुता, 
कलह और युद्ध आदि बढ़ने का कारण पारस्परिफ गलतफ़हमी है इसलिए उनसे 
संसार को बचाने के लिए राजनयज्ञों को फ्रेंच भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, 
जिससे भ्रप्न होते की संभावना कम-से-कम रहे । वैसे संग्रक्त राष्ट्र-संघटन में 
अंग्रेज़ी, फ्रेच, लैटिन, स्पेनिश और झसी भाषाओं का प्रयोग होता है। 


राजनधिक भाषा १४७ 
ख--न्यून कथन है 


राजनयिक क्षेत्र में जिन न्‍्यून कथनों का प्रयोग किया जाता है उनकी 
सम्पूर्ण मूची तो बड़ी लम्बी होगी, इसलिए उदाहरण के रूप में कुछ ही यहाँ 
दिये जाते 8-... 


१-- मेरी सरकार की दृष्टि में अमुक बात अत्यधिक चिन्ता का विषय 
है अर्थात्‌ सम्बन्धित शासन उक्त विषय में कड़ा रुख अपनानेवाला है। 

२-- शासन अमुक विपय के प्रति उदासीन नहीं रह सकता”--अर्थात्‌ 
उसमें अवश्यमेव हस्तक्षेप करेगा। 


३-- शासन को अपने वर्तमान रुख पर पुनविचार करने के लिए बाध्य 
होना पड़ेगा, ---अर्थात्‌ पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध शत्रुता में परिणत होने- 
वाले हैं। 

४---यदि कोई राजदूत यह कहे कि उसके देश की सरकार को अमुक विषय 
में स्वतंत्र कार्यवाही करने का अधिकार है,” तो उसका अर्थ होगा कि राज- 
नयिक सम्बन्ध विच्छिन्न होनेवाला है अथवा दूसरे पक्ष की नीति को असफल 
करने के छिए समुचित कदम उठाया जानेवाला है। 

५--शासन इतर पक्ष के अमुक कार्य को 'अमैत्रीपूर्ण कार्य समझता है”,-.... 
अर्थात्‌ उस कार्य का परिणाम युद्ध-घोषणा हो सकता है। 

६-“थयदि किसी संदेश के उत्तर की माँग, जिसमें कुछ निश्चित माँगें रखी 
गयी हों, किसी निश्चित समय, जैसे “१९ दिसम्बर के ६ बजे जाम के पूर्व” की 
जाय तो उसका अर्थ “अंतिम प्रतिज्ञा” अथवा अंतिमेत्थम” ((707790ए7) 
समझा जायगा, जिसके ठुकराये जाने का परिणाम बहुधा युद्ध-घोषणा ही 
होता है। का 


आर 
ऋाठउन 


इस प्रकार के न्यून कथनों से निस्संदेह ऋडिन-गे-अदिन परिस्थितियों में 
भी शिष्टतापूर्ण और सौम्य वातावरण बना रहता हैं और साथ ही सवेसाधारण 
में अनावश्यक उत्तेजना व्याप्त नहीं होने पाती । किन्तु इस ज़नतांत्रिक 
युग में यह गुण एक दोप का भी कार्य करता है क्योंकि वास्तविक संकटापन्च 


१४८ राजनप्र 


स्थितियों में भी यदि उक्त प्रकार को भाषा का प्रयोग होता रहा तो उससे 
गवसाधारण एसी प्रबलना' में पा रहगा कि देश के सगक्ष कोई संकट उपस्थित 
नहीं है और अन्य राप्टों गे रवशाप्ण के सरबस्ध सदा की भांति रनेह-पर्ण ही बने 
चले जा रहे हैं। साथ ही यह भी है कि ऐसे बानगांणों का प्रयोग असावधानी 
से करने से वभी-वाभी बे अनर्थ हो जानते है। शी निगलगन से ऐसे संभाव्य अनर्थ 
का एक बढ़ा ही मजेदार उदाहरण दिया है। एंग्लेण्ड के एक गट़ावाणिज्-दूत 
ने परराष्ट्रविभाग को एक सूचना भेजी कि “मुझे बड़े दृः्स के साथ जिखना 
डता है कि मेरे अधीनस्थ एक उपवाणिज्यद्त अपने स्वास्थ्य की उतनी चिन्ता 
नहीं करता जितनी करने के लिए डाक्टरगण उसे सलाह़ देने है”, जब कि 
वास्तव में वह बेचारा उपबाणिज्य-दूत सपन्निपातावस्था की अंतिम सीमा पर था । 
किन्तु आजकल जब वि. जनता अपनी रारकार की बैदेशिक नीति तथा उसके 
गंचालन में रुचि छेती है तो यह भी आवश्यक ऐो जाता है कि राजनदिक भाषा 
में भी शब्दों का प्रयाग ऐस अभभ में ही हो जिसमें कि थे गाधारणतया प्रयकत किये 
जाते हैं, ताकि साधारण व्यपित यह सम सके कि छसके विदेशमंत्री या राजनयंज 
जो कुछ वास्तव में पार रहे हैं बड़ी फह भी रह है। संक्षेप में किसी विदेशी 
सरकार के प्रति कझ्ा रुख अपनाने या उसने कोई काट बात पहने के छिए कठोर 
और कट शब्द ही प्रयुक्त किये जायें। ऐसी अधिए्ड भाषा का प्रयोग आजकरू 
नित्य प्रति किया जाता है। छोटी-सी बात को भी अत्यपिक बढ़ाकर और गा 
फाड-फाट्कर कहा जाता है, क्योंकि उसका बास्तॉविक उद्ृश्य प्रचार ही अधिक 
रहता है। उदाहरणार्थ अब बार-बार किसी देश के कृत्य की अमेश्रीपृर्ण कृत्य 
कहने पर भी न तो युद्ध वी घोषणा की जाती है और न ऐगा उद्देश्य ही र 
है। सोवियत रूस ने बगदाद पैक्ट के सदस्यों से बिलग बिल़ग यह बात कही कि 
उनका उक्त संधिसंगठन का सदस्य होना उसके विरुद्ध अमेश्रीएर्ण कृत्य माना 
जायगा, किन्तु उसने युद्ध घोषित नहीं किया और न अभी उराकी एन्छा ऐसी है। 
इसअकार की राजनयिक भाषा का प्रयोग साम्यवादियों से प्रारंभ किया जिसका 
अनुकरण असाम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी मिलता हैं और ऐस अवसर 
का पूरा-पुरा छाभ उठाया जाता है। सारांश यह कि अब स्यून कथन की प्रथा को 
, छोड़ा जा रहा है और अतिशयोक्ति-पूर्ण कथनों की प्रत्नत्ति बढ़ती जा रही है किन्तु 
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थह मानना पड़ेगा कि यदि धीरे धीरे साधारण जनता भी -. * _ ऑदिके 
द्वारा उपर्यक्त प्रकार के न्यून कथनों के विशिष्ट अर्थों से परिचित करा दी जाय 
तो वह भाषा इस अशिष्ट और अतिशयोक्ति-पूर्ण भाषा से श्रेष्ठ ही रहेगी । 
ग-विशिष्ट अर्थवाची शब्द 


नीचे उन अंग्रेजी, फ्रेंच या लैटिन शब्दों की संक्षिप्त सूची, उनके अर्थ तथा 
निकटतम हिन्दी पर्यायवाची शब्दों के साथ दी गयी है जो राजनयिक भाषा में 
विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त किये जाते हैं। 

१----).८०८४४०॥ (सहमिलन )--बहुधा कई अच्तर्राष्ट्रीय संधियों में एक 
“सहमिलन धारा” जोड़ दी जाती है जिसके अनुसार कोई राष्ट्र, जिसकी ओर 
से तत्सम्बन्धी संधिवार्ता में कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था और इसलिए 
मूल संधि पर उसकी ओर से हस्ताक्षर नहीं हो पाये थे, बाद में उस संधि को 
अंगीकार कर सकता है। उदाहरणार्थ संयुक्त-राष्ट्र-संघटनीय शास ((॥८:०४) 
के अन्तर्राष्ट्रीय न्‍्यायाऊुय के न्यायक्षेत्र-विपयक प्रावधान को उक्त संघटन के 
सभी सदस्यों ने अंगीकार नहीं किया है बिन्‍्तु जो राज्य ठीफ समझता है वह अपनी 
सुखिधानसार समय-समय पर उसे अंगीकार करता जाता है । 

२--२८८०त॑ (मतैक्य )--कम महत्त्व के विषयों पर बहुधा कोई संधि न 
बरके उन्हें मतेक्य” (/,०८०70) के हरा निबटा लिया जाता है, जैसे छोक- 
स्वास्थ्य या प्रतिलिमदिकार-विपयक मतैक्य । 

३---२०४० (॥0] (चरमाधिनियम )---अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अन्त में 
उसकी कार्यवाहिप्रों का संक्षिप्त ेख, सम्मेलन की सम्मति तथा उन संधियों 
सहित, जिन पर हस्ताक्षर किये गये | 

४-२ [१० ल'लातैपा (अग्नेनविचार्य )--जब कोई राजनयिक प्रति- 
निधि किसी रांधिवार्ता के समय दूसरे पक्ष के प्रस्ताव को अपनी ओर से तो 
स्वीकार बार छेता है किन्तु अपनी सरकार को उस स्वीक्ृति से बाध्य नहीं 
करना चाहता, तो वह उसे “अग्रेगविचारय” बताकर स्वीकार कर लेता है अर्थात्‌ 
अंतिम स्वीकृति उसकी सरकार के हाथ में है । 


श् 
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१--२ीडाएगाला। (समनुमोदतन )--जब कोई शासन किसी राजदूत 
या अमात्य की नियुवित विदेश में करता है तो बह उस विदेशी शासन की राय 
का पता उस व्यक्ति के सम्बन्ध में अनधिक्ृत रूप से छगा लेता 8। यदि उक्त 
विदेशी शासन को उस व्यक्ति की नियुक्ति के विषय में कोई जआार्पात्त नहीं होती 
तो सम्बन्धित व्यक्ति प्मनगोदस-्याज” रामझा जाता है। 

६---७५/ए४) (राजप्रश्नय )--किसी देश के राजनीतिक अपराधियों या 
शरणाथियों के अन्य देश में या विदेशी प्रणिध्यावास में शरण लेने को “राज- 
प्रश्रय” कहते हैं। इस प्रकार का आश्रय दे दिये जाने पर उन्हें उतके देश वापिस 
नहीं भेजा जा सकता । ईरान में इसी से मिलता-जुछता अधिकार होता है जिसे 
“बस्त” (888) कहते हैं। इसके द्वारा स्थानीय व्यक्ति अपने शामन आदि 
के प्रति अपना कोई अधिकार या विरोध प्रदर्शित करने के छिए विदेशी राज- 
दूतावास में शरण छेते हैं।' 

७---२४८४८॥०” (सहचारी )--आजकऊ कार्याधिक्य के वगरण तथा 
सुविधा की दृष्टि से राजदूत के साथ विशिष्ट विषयों पर उनकी राऊाह तथा 
सहायता के लिए तदविपयक विशेषज्ञों की नियूकित की जाती है और इन्हें तद- 
विपयक सहचारी कहा जाता है। इस विपय की कुछ चर्चा पहुले आ चूकी है । 

८--३०४ (दृताबास प्रेष)--राजनयज्ञ जो लिखित प्रतिवेदन आदि 
स्वदेश भेजते और वहां से प्राप्त करते हैं उन्हें विशेष हरकारे शक के भले में 
लाते ले जाते हैं। इस हरकारे तथा डाक-बैके, दोनों को अनतिक्रमणीयता का 
विशेषाधिकार प्राप्त है। जिस दिन वह थला लाया के जाया जाता है उसे प्रणि- 
ध्यावास में डाक दिवस' (348 0४9५) कहते हैं। 

९---32०॥8 ००१४ २89॥ (युध्यमान-अधिकार ) ये अधिकार अन्त 
रष्ट्रीय विधि' से सम्बन्धित है' और कई हैं इसलिए इन्हें यहाँ गिनाने की आव- 
इयकता नहीं है। इन सबमें अपने शत्रु के समवरोध” (/]0८६४0८९) का अधि- 
कार अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। । 
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१०--(०७)४४ए०४०॥$ (समर्पंण-संधियाँ )---ये वे संधियाँ हैं जिनमें 
समर्पण की शर्ते रहती हैं। ईसाई राज्यों ने इन्हीं संधियों के द्वारा गैर-ईसाई 
राज्यों से बलपुर्वक अपने देश के उन ईसाइयों के लिए विशेषाधिकार और उन्सु- 
कितयाँ प्राप्त कर छी थीं जो उन गैर-ईसाई राज्यों में रहते थे। 

११--(०४४०५ फ0॥ (युद्धकारण)--किसी राज्य का अन्य राज्य के 
विरुद्ध ऐसा कार्य जिससे अन्य राज्य को युद्ध घोषित करनले का न्याय्य अधिकार 
प्राप्त हो जाय। पामसटन के अनुसार ऐसा मामला जिसके आधार पर युद्ध 
घोषित करना उचित हो ।” 

१२--(०४४०8 70०6०८४४$ (संधिगत कारण )--ऐसा कृत्य या घटना 
जिससे किसी संमैत्री (3//87८०८) के एक पक्ष को उसके दूसरे पक्ष से सहा- 
यता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। 

१३---(०)४४०८७४०४ (महामात्राछल्य) और (४था८०४ए--प्रारम्भ 
में चान्सकर (महामात्र) के सचिवालय को चान्सलरी (महामात्रालय ) कहते 
थे। अब उसका अर्थ होता है वे मंत्री और कर्मचारी जो वैदेशिक नीति को 
नियंत्रित करते हों या तत्सम्बन्धी सलाह देते हों । चांसलूरी शब्द विदेश 
विभाग के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। चांसरी' से अभिप्राय किसी राजनयिक 
प्रतिनिधि के कार्यालय से है जो उसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय संचिवों और 
अन्य सहायक लिपिकों का द्योतक हैं ।' 

१४---०)४४० 069/#%47258 (कार्यदूत)--परिभाषा पिछले पृष्ठों में 
दी जा चुकी है। अन्तःकालीन कार्यभार सम्हालने के लिए अन्तरिम-कालीन 
कार्यद्त! (४2० 09 4ि4:05 90 7(००४०) की नियुक्ति होती है 
जिसके लिए समनुमोदत की आवश्यकता नहीं होती। बहुधा कोई राज्य अन्य 
राज्य से अपना असंतोष या रोष प्रकट करते के लए अन्तरिम-कालीन कार्य- 
दूत को दीर्घ काल तक नियुक्त रहने देता है । 

१५---(०077707एं5$ 70" 0४9048०0 07 (:0790970775--(विवा- 
चन-संवित्‌ )--जब दो राज्य अपने किसी झगड़े के प्रश्न को विवाचनार्थ दे देते 
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हैं तो विवाचकों की प्रक्रिया का जो नियम तया> 5 था जाता है उसे विवाचन- 
संबित' बहते हैं । 

१६--(2७७९णातैता (अबिप्रविपत्ति संबि)->जब पोष किसी राज्य के 
अधिपति से कोई संधि करता है तो उसे अविद्रतिषनि संधि बढ़ने है । 

१७--००लिलारए और (:णाए्वाए॥४ (गम्मेछ़न और सभा )--अन्त- 
रप्ट्रीय विधि में इन दो शब्दों में कोर्ड भेद नहीं है । दोनों शब्दों का प्रयोग 
अपेद रूप से किया जाता है किन्तु कांग्रेस' अर्थात्‌ सभा” शब्द अधिक व्याप- 
कता का द्योतक है जब कि कास्फ्रेंस! अर्थात्‌ सम्मेलन' उतना व्यापक अर्थ सूचित 
नहीं करता । 

१८--(-०0ए४लाधएणा (अभिसमय )--यह एक प्रकार की कम महत्त्वपूर्ण 
संत है जो राज्यों के अभिपतियां के मध्य नहीं बरन थारानों के मध्य होती है। 

१९--(००/॥७४ ।2[४0॥7० 0७० (राजनयिक सिकाथ )--किसी राज- 
धानी में स्थित विभिन्न देशों के प्रणिव्याबासों या राजदूताथासों के राजनभिक 
बर्मचारियों के समस्त रामृह को 'राजनयिक-निकाय' बढ़ते है। सबसे वरिष्ठ 
(8007) राजदूत या अमात्य इस मियाय का मजिया होता है और उसे 
दूतवरिप्ठ' ((909०) ) कहते हैं। 

२०--०॥/ (थ/ (शब्दों में! अथवा स्पष्ट भाषा में )--यदि कोई 
राजनयिक तार सांकेतिक भाषा में नहीं बरन्‌ साधारण भाषा में छिमकर भेजा 
जाता है तो स्पष्ट भाषा में भेजा हुआ कहा जाता है। 

२१--४४०वुए४एा (कार्यानुमति )--बाणिज्यदूतत को जब किसी देश में 
नियुक्त किया जाता है तो वहाँ के सम्बन्धित अभिकारी द्वारा उसे जो स्वीकृति 
दो जाती है उसे कार्यानुमति' कहते हैं। 

२२--४ऋपणपा 9७ (प्रत्यरपण)--कई राज्य आपस में ऐसी संधियाँ 
कर लेते है जिनके अनुसार यदि एक राज्य का अपराधी दूसरे राज्य में चला जाय 
तो उस दूसरे राज्य को उसे पहले राज्य को लौटा देना चाहिए। इस तरह की 
संधियाँ प्रत्यपंण-संधियाँ कहलाती हैं । किप्तु राजनीतिक अपराधियों पर ये 
लागू नहीं होतीं । 
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२३--मएी 20०७ (पूर्ण-शक्ति या पूर्णाधिकार ) --पह विशिम्द अधि- 
दार है जो ऐसे राजनयिक प्रतिनिधि अथवा अन्य अभिकर्ता को दिया जाता है 
जिसे किसी संधि या अभिसमय-विशेष पर उसकी सरकार की ओर से हस्ताक्षर 
करने का कार्य सौंपा गया हो, अथवा उस हेतु किसी सम्मेलन या सभा में प्रति- 
निधित्व करने भेजा गया हो। वह उसे उसके राज्याधिपति या शासन के द्वारा 
दिया जाता है। उसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं है । 

२४---७००० (0£005 (सुसम्बन्ध-प्रयोग )---दो विरोधी राज्यों के बीच 
समझौता कराने के लिए जब तीसरा शासन दोनों पक्षों से वर्तमान अपने अच्छे 
सम्बन्धों से लाभ उठाकर दोनों ४» दी न गदिय-#प्र 7। कार्य करता है तो उसके 
इस कार्य को सुसम्बन्ध-प्रयोग' कहते हैं। यह मध्यस्थता' से भिन्न है, क्योंकि 
मध्यस्थता में मध्यस्थ शासन या व्यक्ति को स्वतः संधिवार्ता में भाग छेना पड़ता 
हैं जब कि सुसम्बन्ध-प्रयोग में ऐसा नहीं किया जाता । 

२५-- ४४8८८ 8880७ (निर्बाध गमन )--राजकर्मचारी जब राजकीय 
कार्य से किसी देश को जाते हैं तो उक्त देश के राजदूताबास से उनकी सुत्रिधा के 
लिए उन्हें उक्त-देशीय चुंगी-अधिकारियों के नाम एक सिफारिशी पत्र दरालिए 
दिया जाता है ताकि सीमा-प्रवेश के समय उनकी तलाणी ने छी जाय । एे 
'निर्बात्र गसन' कहते हैं और तत्सम्बन्धी पत्र को निर्वान-गमन-पत्र कहते हैं । 

२६---०४० तैए शि।एशंध0॥ (नियुक्ति पत्र )--बाणिज्य दूतों की 
नियुक्ति करते समय जो अधिकार-पत्र उन्हें दिया जाता है उसे 'नियुक्ति-पत्र 

कहते है । 

२७--- ४०४७ (टिप्पण)--राजनयरिक दूत के द्वारा किसी शासन को 
लिखे गये औपचारिक संदेश को 'टिप्पण” कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं--- 

(अ)--सामूद्दिक टिप्पण ((०॥(७८तए० च०॥०)--किसी विपय पर 

विभिन्न राज्यों के राजनयिक प्रतिनिन्रियों द्वारा संयक्त रूप से हस्तादाश्ति 
टिप्पण । अपने हस्ताक्षर प्रत्येक राजदूत उक्त टिप्पण की पृथक्‌ प्रतिलिपि ष्पर 
करता हूं और सभी एक साथ मिरकर दस प्रकार की प्रतिलिपियाँ सम्बन्धित 
शासन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं न 
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(आ)--एकसम टिप्पण ([0ल॥४८ ०६०, -- ४ « पद; ॥ अरूग- 
अछग प्रतिलिपियों में सारांश एक-सा होगा किस्तु समस्त टिप्पणों का एक-सा 
होना आवश्यक नहीं। वे पृथक्‌ू-पृथक्‌ समय पर भी प्ररतुत किये जा सकते हैं। 

(स) मौखिक टिप्पण (४०४० ४७|॥०)--एस टिप्पण पर उपर्यक्त 
हस्ताक्षर नहीं किये जाते किन्तु इसके अन्त में प्रचलित रोजन्य अवश्य व्यक्त 
किया जाता है। 

२८--?7०८०४ ५०:०० (सूक्ष्म लेख )--किसी सम्मेलन के स॒क्ष्म छेख 
(५प08) अर्थात्‌ कार्यवृत्त के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है । 

२९---?१०६०८०! (मूछारूप या (:. + .:+ 5: )--प्रारम्भ में यह सिर्फ 
किसी समझौते का रिकार्ड मात्र था और इसलिए रांधि या अभिसमय से कम 
धोौपचारिफ था। किन्तु अनेक अच्तर्राप्ट्रीय प्ररंभिदाएँ, अरे जेनेबा प्रोटोकोल' 
इसी रूप में रची गयी हैं। 

३०--रिया$0 ]) ४ ४॥8 (राज्य-कारण )--बह़ राजनब्रिक और राज- 
नीतिक सिद्धांत जिसके अनुसार राज्य का महत्त्व व्यतितगन नैतिकता से भी 
अधिक है, इन शब्दों से व्यक्त किया जाता है । 

३१--२०७[११०॥४०पए (प्रतिवेदक )--किसगी संम्भेलन की गभितियाँ था 
उपसमितियाँ अपने जिस' एक प्रतिनिधि को मूल गस्मेलन में उसका प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करने के लिए चुनती हैं उसे प्रतिवेदक बहते हैं जोर बही उनका प्रति- 
निधित्व मूल सम्मेलन में करता है । 

३२--$३०-९००॥९४७८४ (क्षेम-गमन )--किसी ब्यतित को उसके देश के 
ग़त्र-राज्य के राज्यक्षेत्र में से बिना किसी रोक-ठोंदा के निकछ जाने देने को 
क्षेम-गमन' कहते हैं । 

३३---०४०८४४०७७ (अनुशास्ति )--किसी प्रमंविदा या विधि को भंग 
करने के लिए जो दंड दिया जाता है उसे अनुशास्ति' कहते हैं । 

 ३४--$६४८०8 (0७७* (पूर्व स्थिति) और $080७8 (२७०. 6 
3९0४9 (बुद्ध-पृर्वेस्थिति ) । 
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३५-- 0 7ला4ी५ 8०६ (अमैत्रीपूर्ण कृत्य)--किसी राज्य का ऐसा 
कृत्य जिसे दूसरा राज्य युद्ध का कारण माने तो वह उस राज्य से केवल इतना 
ही कहता है कि वह उसके उक्त ब्वृत्य को अमैत्रीपूर्ण कृत्य समझता है, यद्यपि 
आजकल यह इतने सीमित अर्थ में ही प्रयुक्त नहीं होता। 

३६--79]9:27४ [00८०४४४४07 (एकपक्षीय घोषणा )--कभी-कभी 
कुछ राज्य अपने अधिकारों या नीति की स्थापना एक सैद्धांतिक घोषणा द्वारा 
करते हैं और उसकी सूचना बाद में अन्य राज्यों को भेज देते हैं। ऐसी घोषणा 
को एकपक्षीय घोषणा कहते है। 

३७---४०८ए५८ (अभिलाषाएँ)--ये वे सिफारिशें हैं जिन्हें कोई सम्मेलन 
अपनी संधि में भावी तद्विषयक नुपथ-प्रदर्शन के लिए जोड़ देता है। सन्‌ 

१८९९ के हेग शांतिसम्मेलन ने ऐसी छः अभिलापाएँ प्रकट की थीं। किन्तु 
संधि पर हस्ताक्षर करनेवाले राज्य भी उनसे बाध्य नहीं होते, क्योंकि आखिर 
वे अभिरलापाएँ” ही ठहरीं । 


११ 
हमारा विदेश-विभाग' 


साधारण विवरण 


हमारे विदेश-मंत्राछ॒य के प्रशासकीय नियंत्रण में एक सचिवालय है तथा 
अनेकों राजनयिक एवं वाणिज्य-दृतीय कार्यालय हैं, जिनका स्वरूप ऐसा है कि 
उन्हें उपकार्यालयों या संऊग्न कार्यालयों की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इन' 
कार्यालयों का कर्मचारिवृन्द (9$00#) तथा मख्याऊय (निएाप-तृप्शाएध५) 
का कर्मचारिवुन्द शधिकांगतः अस्तनिमेय है। किस्तू विदेश-रिप्रत भारतीय 
प्रेषपणों के कर्मचारि-वुन्द को केसद्रीय शचिवालय सेवा संवर्ग! ((लाएगा। 
5एललंगाश। $ल जल (५0०) में सम्मिलित नहीं फिया गया है । 

भारतीय विदेशमंत्राल्य के प्रशासनांतर्गत निम्नलिखित उप-कार्याल्ूय 
भी हैं --- 

१-- उत्परवास नियंत्रक' (मद्रास) तथा उत्प्रवानियों के रक्षक (भद्रास, 
वम्बई, धांशकोडी, कलकत्ता, तुतीकोरन, नागापट्रम ) । 

२-- केन्द्रीय प्रत्यादान कार्यालय --नयी दिल्ली । 

३--विस्थापित व्यक्तियों की पूछताछ तथा खोज रेवा--नयी दिल्ली । 

४--उत्तर-पूर्वी सीमांतीय अधिकरण । 

५--आसाम-राईफलस' के महानिरीक्षक का कार्याक्षय । 

पत्तन-हज-समिति' बम्बई तथा विशेष हज-समिति' कछकत्ता भी विदेश- 
मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में है । 

१ इस अध्याय के विषय को भारतीय नागरिकों की जानकारी के छिए विशेष रूप से 

महजपूर्ण समझकर ही चुना गया है और वह सवका-सब विदेश-मंत्राहय द्वारा प्रकाशित 


प्रतिवेदन! (१५५४-५५) तथा “विदेश-मंत्रलय का विवरणात्मक अनुसंधान लेख” १ अप्रैल 
सन्‌ १६५४-५५ पर आधारित है | 


हमारा धिदेद्य-विभाग १५७ 


विदेशमंत्रालूय क॑ प्रकार्य 
हमारे विदेशमंत्राकूय के परिनियत प्रकार्ये (3६६0८४०7ए ६प८४078) 
निम्नलिखित मुख्य शीर्षकों में विभकत किये जा सकते हैं-- 
१--वैदेशिक सम्बन्ध। २--पारपत्र (29557907६£) तथा दृष्टांक ( ५१595 ) 
३--वनजा ति क्षेत्र (7४70४ 27०४७) '४--साधारण, आनुषंगिक तथा प्रकीर्ण । 
विदेशमंत्रालय का गठन 


१--मुख्यलछ7--हमारे विदेशमंत्रालूय के ६० अनुभाग हैं जिनमें से १९ तो 
प्रशासकीय अनुभाग हैं और ४१ क्षेत्रीय एवं प्राविधिक अनुभाग हैं। ये अनु- 
भाग निम्न लिखित १० विभागों के अन्तर्गत आते हैं। 
१--अमेरिकन विभाग--उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के देश । 
२--पश्चिमी विभाग--संयुकत राष्ट्र-संघटन और यूरोप (यूनाइटेड 
किगडम को छोड़कर ) 
३--पूर्वी विभाग--चीन. जापात, कोरिया, नेपाल, सिक्‍्क्म, भूटान 
तथा उत्तर-पूर्वी सीमांतदेशीय अभिकरण । 
४--दक्षिणी विभाग--पश्चिमी एशिया (अर्थात्‌ मध्यपूर्व )ओर दक्षिण- 
पूर्वी एशिया । 
५--अफ्रीकन विभाग---अफ्रीका, यूनाइटेड किगडम (ब्रिटेन) तथा उप- 
निवेश और उल्पवास | 
६--पाकिस्तान विभाग । 
७--विदेशाधिकरण विभाग--विदेशाधिकरण, वाणिज्य-दृतीय कार्य, 
पारपत्र एवं दृष्टांक तथा अपहृत व्यक्ति । 
८--प्रशासकीय विभाग--मुख्याल्य तथा विलेशस्थित भारतीय प्रेषणों 
का प्रणासन । 
९---बैदेशिक प्रकाशन विभाग । 
१०---ऐतिहासिक विभाग । 
विदेश मंत्रालय के कर्मचारिवुन्द में जो अधिकारी तथा उपीधिकारी हैं 
वे इस प्रकार हँ--लगभग ६५३ कनिप्ठ उपाधिकारी, जिनमें ५३ अनुभागीय 
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अधिकारी भी सम्मिलित हैं; केन्द्रीय गूढ लेख विभाग का एक प्रभारी अधि- 
कारी; २४ अधीन सचिव; विशेष कतंव्यभार राम्बन्धी ४ अधिकारी; उप- 
सचिव की श्रेणी का एक मुख्य पार-पत्र अधिकारी; १० उपसचिव; ८ सह 
सचिव; दो सचिव तथा एक महासचिव । 

चार क्षेत्रीय विभाग तथा प्रशासन विभाग सह-सचिवों के उत्तरदायित्व 
में हैं जिन्हें संचालक कहा जाता है; विदेशाधिकरण विभाग एक सहसचिव के 
अधिकार में है; दो क्षेत्रीय विभाग उपसचिवों के अधीन हैं जिन्हें संचालक कहते 
हैं; वैदेशिक प्रदाणन-विभाग एक उपसचिव के तथा ऐतिहासिक विभाग एक 
संचालक के, जो विशेषज्ञ है, उत्तरशप्ित्व में है। इस विशेषज्ञ संचालक पर 
अन्वेषण एवं गुप्तवार्ता अनुभाग तथा पुस्तकारूय का भी प्रभार रहता है । दो 
उपसचिव विदेश-सेवा निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं । 

अमेरिकन, पश्चिमी तथा पूर्वी विभागों और दक्षिणी विभाग के पश्चिम- 
एशियाई देशों के कार्य को सम्हालने एवं तनिपटाने की जिम्मेदारी विदेश सचिव 
की रहती है। साथ ही विदेशाधिकरण विभाग के प्रशागकीय एवं प्रसिनिभित्व- 
विपयक कार्य का प्रभार भी उसी पर रहता है। 

पाकिस्तान विभाग, अफ्रीकन विभाग, कनाडा के अलावा अन्य राष्ट्रमंडलीय 
देशों तथा दक्षिणी विभाग के दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के कार्य को राष्ट्रमंड- 
लीय सचिव सम्हालता हैं। 

|. श ४ बब्र तथा राप्ट्रमेइडीय सचिव दोनों मिलकर बदेशिक प्रकाशन 
तथा ऐतिहासिक विभागों के कार्य का प्रभार भी वहन करते हैं। 

महासचिव पूरे विदेशमंत्राछूय के कार्य के समन्वय तथा पर्यवेक्षण के लिए 
उत्तरदायी रहता है। 

२--गठन एवं प्रधाली अनभाग--प्रशासन को सबल बनाने के लिए 
सन्‌ १९५४-५५ में एक गठन एवं प्रणाली अनभाग' ((छआंशाएं0ा दे: 
)(९८।005 $०८007 ) की स्थापना की गयी है जिसका कार्य विभिन्न अन- 
भागों की कार्यप्रणालियों की जाँच करना तथा गठनविपयक समस्याओं का 
अध्ययन करके प्रक्रिया में सुधार करने के सुझाव देना है। 

३--भारतीय विदेशसेवा (॥7020 ह07290 507४7८८) इस सेवा के 
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कर्मचारिवुन्द की वर्तमान स्थायी संख्या १८४ है जिसमें से १४८ स्थानों पर 
भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की तथा शेष पर अन्य अधिकारियों एवं 
उपाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है । 

४-निरीक्षण---भारतीय वैदेशिक प्रेपणों का कार्य अधिक क्षमता से तथा 
कम खच में चले इसके लिए दो सहसचिवों को निरीक्षक नियुक्त किया गया है 
जिनके जिम्मे निश्चित समय पर निरीक्षण करने का कार्य रहता हैं। 

५--वाणिज्य-दुतीय विभाग--इसके कार्य हें--भारतीय विदेश सेवा 
विषयक अनुदेशों का संकलन तथा पुनरावृत्ति करना; वाणिज्य-दृतीय शुल्क को 
वसूल करना; सभी वाणिज्य-दृतीय मामले, जैसे देश प्रत्यावर्तन, कष्ट निवारणार्थ 
द्रव्य देना तथा वसूल करना, यूरोप, दक्षिण-पूर्वी एशिया, अरब देशों और टर्की में 
रहनेवाले भारतीयों के प्रत्यपंण, उद्विवासन तथा उनके, कल्याण एवं ठौर-ठिकाने 
के बारे में पूछ-ताछ सम्बन्धी कार्य; बर्मा, मछाया आदि से निष्क्रांत व्यक्तियों 
की आथिक सहायता विपयक योजना से सम्बन्ध रखनेवाला अवशिष्ट कार्य: 
वर्मा, मलाया आदि से भारत आये हुए शरणार्थी अनाथों के भरण-पोषण की 
दीर्घकालीन योजना विषयक कार्य; $ +--रि०- ».,- « नागरिकों के विवाह 
सम्पन्न कराने के लिए विवाह्ाधिकारियों की नियुक्ति, विशेष विवाह अधि- 
नियम' सन्‌ १९५४ के अनुसार करना; विदेश-स्थित भारतीयों के जन्म मरण 
से संव्यवह्वार करना; ऐसे भारतीयों द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति को उनके भारत- 
स्थित वैध उत्तराधिकारियों को दिलाना; उनके द्वारा विदेशों में प्रयुक्त किये 
जानेवाले न्यायिक अभिलेखों को बैध करना; विदेश-श्थित भारतीय नागरिकों 
हारा भारत-स्थित अपने आश्रितों के लिए द्रव्य भेजे जाने के कार्य में सहायता 
पहुँचाना आदि-आदि। 

६-“वेदेशिक प्रकाशन--सन्‌ १९५३-५४ में २& देशों में भारतीय प्रका- 
दान-अवस्थानों ([0०7८(ए-०0७$ ) की संझ्या ३० थी, सन्‌ १९५४-५५ में 
२९ देशों में ३५ प्रकाशन-अवस्थान थे । इन प्रकाशन-अवस्थानों को भारत सर- 
कार के विदेश विभाग तथा अन्य विभागों से भी समाचार, लेख, पुस्तकें, चल- 
चित्र आदि प्रकाशनसम्बन्धी सामग्री नियमित रूप से भेजी जाती है-। चल-पुस्त- 
कालय तथा चल-सिनेमावाहन भी कई जगह दिये गये हैं। 
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७--भारत में राजनथिक्र तथा धाणिज्म-दूतोय प्रेषण--भारत में २४ 
देशों का राजनयिक प्रतिनिधित्व है तथा ८० बाणिज्य-एतीप अवस्थान हैं। 
सन्‌ १९५४-५५ में दो नये राजनयिक प्रेषणों (सिशन) की रथापना हट तथा 
एक प्रणिध्यावास ने राजदुतावारा का रूग ब्रह्वण किया। ४गी व भारत में 
८ नये वाणिज्यवदूतीय अवस्थानों की स्थापना हुई, जिसमें से तीन प्रम्बई में, दो 
कलकत्ता में, दो दिल्ली में तथा एक मद्रास में खोले गये । 

इस' सम्बन्ध की विस्तृत सूची परिभ्िप्ट “का तथा परिशिप्ट ख' में दी 
गयी है। 


भारतीय विदेश सेवा के लिए नियुवितयाँ 


भारतीय विदेश सेवा के लिए निमुवितर्था बारने के लिए 'संप्रीय जन-सेवा 
आयोग (यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ) प्रति धर्म देश भर में निश्चित केस्द्रों 
में परीक्षा छिता है। एस परीक्षा में बैठने के छिए अनेक लियम हैं जिस्हें आयोग- 
सचिव के नयी दिलल्‍्ली-स्थित कार्यालय को लिखफर मंगाया जा गयता है। उम्र, 
योग्यता, परीक्षा के विषय आदि सम्बन्धी अन्य सब नियम उसी निममावणी में 
मिल भिलते हैं। 
कद प्र जा + उतीए होने ४, यो आयोग के शसम्मंग सौरिक्ष परीणा 
के लिए उपस्थित होना पड़ता हैं। दोनों परीक्षा के भ्रमांफों की मिलाकर 
जो परीक्षार्थी सफल परीक्षार्थियों की क्रमानुसार नतामावलछी में सिश्चित स्थान 
प्राप्त करता है उसे फिर स्वास्थ्यपरीक्षा के लिए एक स्वास्थ्यपरीक्षा-मंइल के 
समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण होने पर उसे फम-से- 
कम तीन वर्ष का परिवीक्षा (प्रोवशन) काछ व्यतीत करना पह़ता है। इस 
काल में वह प्रशिक्षण प्राप्त करता है। प्रद्चिक्षण काल का कार्यक्रम निम्नलिखित 
प्रकार का रहता है--- 
४१--लगभग छः मास का समय भारतीय प्रशासकीय सेवा प्रशिक्षण 
शिक्षालय' (फवीवा) ै4एंप्रंडाशापल $कणएं०० एफ्श्नंशा9 ०४००), 
दिल्‍ली में भ्लरत पे प्र-प्+१० ढाँचे तथा आचार, भारतीय इतिहास और अर्थ- 
शास्त्र आदि के अध्ययन के लिए व्यतीत करना पड़ता है। एर्डी:।४:न 
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व्यक्तियों को भारत-स्थित सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व के स्थानों के 
पर्यटन के लिए भी भेजा जाता है। 

२--अत्तर्राष्ट्रीय विधि, समकालीन इतिहास, अच्तर्राष्ट्रीय व्यापार का 
अध्ययन तथा अरबी, चीनी, फ्रेंच, जन, जापानी, फारसी, रूसी और स्पेनिश 
भाषाओं में से किसी एक का प्रारम्भिक अध्ययन, किसी विदेश-स्थित विश्व- 
विद्यालय में एक शैक्षणिक वर्ष तक करना। इनमें से एक भाषा का अध्ययन 
करके प्रत्येक परिवीक्षाधीन को एक निर्धारित स्तर की परीक्षा में सफल होना 
पड़ता है। बिना इसके मुस्तकिली नहीं होती । 


३--लगभग दो मास हून्दन में एक विद्येष पाठचर्या के लिए रहना, जिसकी 
व्यवस्था विदेश कार्याछय कनिष्ठ-विदेश-सेवाधिकारियों (]॒पार्तएणाः ह#0ठछ8ए 
507ए०0० 08८०५) के लिए करता है। 

४--छः मास का प्रगत भाषाध्ययन, ऐसे देश में जहाँ वह भाषा बोली जाती है। 

५--एक वर्ष मुख्यालय में । इस काल में परिवीक्षाधीन व्यक्ति थोड़े थोड़े 
समय के लिए विदेश मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रीय, प्रशासकीय तथा कार्यसम्बन्धी 
विभागों से तथा कुछ समय के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्राछ्य से संलग्न 
किये जाते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ही उनके लिए भारत के प्रमुख 
वाणिज्यिक एवं औद्योगिक केन्द्रों के पर्यटन की व्यवस्था करता है। 

मुख्यालय के प्रशिक्षण के अन्त में परिवीक्षायियों को विदेशाधिकरण (?0- 
:0८०0]) , पार-पत्र एवं दुष्टांक विषयक नियमों, राजनीतिक कार्य, हिन्दी एवं 
लिखा और स्थापना (००0५7 थषागर्व .2४:80॥8777०7: ) में परीक्षा देनी 
पड़ती है। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते है और उपर्युक्त विदेशी भाषाओं 
में से किसी एक में योग्य मान लिये जाते हैं वे विदेश सेवा में मुस्तकिल कर 
दिये जाते हैं। विदेश में ये तृतीय सचिव या उपवाणिज्य दूत की नाई नियुक्त 
किये जाते हैं। & 

न (जी हार 3.5 में छः मास का प्रशिक्षण, जिससे स्थानीय प्रशास- 
कीय समस्याओं, भारतीय अर्थशास्त्र तथा विकास कार्यों की प्रगति के अधिक 
ज्ञान हो सके। यह नवीन कार्यक्रम सन्‌ १९५४-५५ में जोड़ा गया हैं। 


११ 


प्रिशिष्ट के 


संधियाँ, संधिवार्ता तथा उनका उपसंहार 


अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राज्यों, राज्यात्रिपतियों, अभवा राज्यशासनों 
के बीच जो भिन्न-भिन्न प्रकार के करार (2९70०७॥70०॥५४) होते है उन्हें संधि 
कहते है। यद्यपि उनके लिए अनेक प्रकार के नाम प्रचलित हैं किन्तु उनका 
अभेद रूप से प्रयोग किया जाता है। 

यद्यपि संधियाँ अधिकांशत: अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विपय हैं तथापि उनकी 
संधिवार्ता तथा उपसंहार की प्रक्रिया राजन से सम्बन्धित है क्योंकि इसमें राज- 
नगिक प्रतिनिधियों हा :* रे * भेद ४7 ५ ै। अत यहाँ संक्षेप में इस संधि- 
वार्ता तथा उपसंहार की रूपरेशा दी गयी है। हदिपक्षीय संधियाँ--द्रों राज्यों 
के बीच होनेवाली संधि के लिए गर्षप्रथम गम्बन्धित दोनों राज्यों में से एक राज्य 
दूसरे से अपनी संधि करने की इच्छा प्रकट करता है तथा संधि का विषय भी 
बताता ह। यह इच्छा स्पप्टतः अपने राजनयिक प्रतिनिधि के द्वारा प्रकट की 
जाती है। भावी संधि का ढाँचा क्या होगा, इसके लिए उसका प्रारूप भी 
प्राय: प्रस्तावक 'राज्य ही प्रस्तुत करता है। यदि दूगरा राज्य प्रस्तावित विषय 
पर संधि करने को सहमत हो जाता है तब फिर बह प्रस्तुत प्रारूप पर विचार 
करता है और उससे सिद्धान्ततः सहमत हो जाने पर ही पारस्परिक संभिवार्ता 
प्रारम्भ होती है। प्राय: संधिवार्ता के लिए दोनों पक्षों में से किसी एक की 
राजधानी को ही स्थान के रूप में चुना जाता है। यदि राजधानी में संधिवार्ता 
होठी है तब तो प्राय: उस राज्य के विदेश विभागीय कार्याऊुय में ही होती है । 

संधिवार्ता में भाग छेनेवालों में उस राज्य का विदेश मंत्री अथवा अन्य 
सम्बन्धित पदाधिकारी प्रमुख रहता है, जिसकी राजधानी नंत्रि-स्थछू चुनी जाती 
है। दूसरे राज्य की ओर से उसका राजदूत अथवा पूर्ण शक्तिप्राप्त अन्य 
राजनयिकः प्रतिनिधि संधिवार्ता में भाग लेता है। 

जब दोनों पक्ष संधि-विषय, उसकी शब्दावली तथा अन्तिम स्वरूप पर 
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सहमत हो जाते हैं तब उस सहमत स्वरूप का एक अभिलेख तैयार किया जाता 
हैं। यह अन्तिम संधि-अभिलेख दोनों पक्षों की राष्ट्रभाषाओं में तैयार किया 
जाता है। इस अभिलेख की दो मूल प्रतियाँ तैयार की जाती हैं । प्रत्येक प्रति 
में पृष्ठ दो समानान्तर खड़े स्तम्भों ((:०0५77॥8 ) में विभक्त किया जाता है। 
इनमें से एक स्तम्भ में एक पक्ष की राष्ट्रभाषा में संधि का मूल लेख रहता है, 
तथा दूसरे स्तम्भ में दूसरे पक्ष की राष्ट्रभाषा में मूल लेख रहता हैं जो पहली 
के समानान्तर रहता है। संधि-अभिलेख की इन दो मूल प्रतियों में से एक के 
बाँये स्तम्भ में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसका प्रयोग दूसरी प्रति 
के बाँय स्तम्भ में नहीं वरन दाहिने स्तम्भ में किया जाता है। संधि-अभिलेख 
को इस ढंग से समानान्तर खड़े स्तम्भों में दोनों भाषाओं में लिखे जाने की विधि 
को एकांतरता' (.30८०४०४070 ) कहते हैं। कभी-कभी दोलनों प्रक्षों के सहमत 
हो जाने से दोनों के द्वारा चुनी हुई विदेशी भाषा में भी संधि का एक मूल लेख 
तैयार कराया जाता है। प्रायः संधि-व्याख्या-विषयक मतभेद होने पर इस 
विदेशी भाषा के लेख को ही मान्य समझा जाता हैं। 

इतना सब हो जाने पर संधि पर हस्ताक्षर किये जाते हैँ जो दोनों पक्षों के 
बीच पहले से निरिचित किये हुए समय तथा स्थान पर किये जाते हैं। संधि पर 
हस्ताक्षर यदि दोनों पक्षों में से किसी एक की राजधानी में होते हैं तब तो प्राय: 
परराष्ट्र विभागीय कार्यालय में ही किये जाते हैं। संधि पर हस्ताक्षर होने के 
पूर्व उक्त हस्ताक्षर के लिए प्रत्येक पक्ष अपने राजनयिक प्रतिनिधि को पूर्ण 
अधिकार' (४ 20७०४) देता है जिसे अन्य पक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने पर 
तथा उनका आपस में विनिमय हो जाने पर संधि पर हस्ताक्षर किये जाते है । 
ये हस्ताक्षर बहुधा दोनों पक्षों के कुछ उपाधिकारियों की उपस्थिति में होते है । 
हस्ताक्षर करनेवाले अपने हस्ताक्षरों की बगल में अपनी निजी मुहर भी लूगा 
देले हैं, यद्यपि मुहर ऊगाना आवश्यक नहीं हैं। यह सब कार्य पूर्ण हो जाके पर 
हस्ताक्षरित संधि की एक मूल प्रति उस पक्ष के राज्याभिलेखागार में रख दी 
जाती है. जिसकी राजधानी में संधि पर हस्ताक्षर किये गये हों तथा,दूसरी मूल 
प्रति अन्य पक्ष के पूर्ण शक्तिधारी को मुहरबन्द करके दे दी जाती है जो उसके 
राज्य के राज्याभिलेखागार में सुरक्षित कर दी जाती है। 


१६४ राजन 


ह् 


बहुपक्षीय संधियाँ 

बहुपक्षीय संधि दो से अधिक देशों के मध्य होती है । उसका शंसि-विपय 
तथा तद्विपयक प्रावधान सम्बन्धित देशों के सम्मेलन अथवा अन्य बढ़त सम्सेछन 
में, जिसमें ऐसे देशों के प्रतिनिधि उपस्थित हों ओर' भाग लेते हों, निश्चित फिये 
जाते हैं। जब पारस्परिक विचार-विमर्ण तथा चर्चा के पश्चात्‌ सम्मेलन अन्तिम 
निर्णय पर पहुँच जाता है तब उसका अभिलेख संध्रि के रूप में तैयार किया 
जाता है जिस पर सम्बन्धित राज्यों के पूर्ण-अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि हस्ताक्षर 
करते हैं। बहु-पक्षीय संधियों पर बहुधा हस्ताक्षर मभी पक्ष, अथवा, पक्षों के 
अतिरिक्त अन्य देश एक साथ उसी समय नहीं कर देते बरन्‌ एक निश्चित समय 
तक, जिस पर सब सहमत हों, उस संधि पर हस्ताक्षर करने की स्वतंत्रता दी 
जाती है। ऐसा एक ही प्रति पर किया जाता है जो भूल प्रति ही होती है क्योंकि 
बहुपक्षीय संधियों की बहुधा एक ही मृझ प्रति तैयार बे जाती है। इग मल प्रति 
दो उरी भाषा में तैयार किया जाता है, जिस पर सभी सम्बन्धित देश सहमत हो 
जाते हैं, परन्तु बहु-पक्षीय करार कई भाषाओं में भी तैपार फिये जाते हैं । थ्ह 
हस्ताक्षरित तथा मुहर ऊगी हुई मंधि सम्बन्धित संघटल के राज्यामिेशागार में 
रख दी जाती है अथवा फिर उस देश के राज्याभिलेखागार में रखी जाती है जहां 
उक्त सम्मेलन हुआ हो। ऐसे संघटन या देश को उक्त संधि का निरक्षेपी 
(/2070आ779 ) कहने हैं। प्रत्येक सम्बन्धित शासन को यह निक्षेपी उक्त 
हस्ताक्षरित संधि की एक या अधिक प्रमाणित प्रतिलिपियां देता है। हस्ताक्षर 
करनेवाक्े प्रतिनिधि संधि के अनुसमर्थन (र०४0%70॥ ) के लिए उसकी 
प्रमाणित प्रतिलिपि अपने देश के उचित अधिकारी के पाम भेज देते हैं। अनु- 
समर्थन हो जाने पर तत्सम्बन्धी छेख्य भी उबत निश्षेपी के पास जमा कर दिया 
जाता है। 

" निक्षेपी को उपर्युवत कार्यों के अतिरिक्त ये कार्य और करने पड़ते है. 

१--किसी पक्ष ढारा अनुसमर्थन-विषयक छऊेखझ्प जमा कर दिये जाने पर 
उसकी सूचना मय अपवादों (]२ ८४८४०७४४०७॥४७) के अन्य पक्षों को देना । 

२--श्न अपवादों को स्वीकृत या अस्वीक्ृत करते हुए जो भी उत्तर अन्य 
पक्षों के आते हैं उन्हें अंगीकृत करना । 
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३--प्रत्येक ऐसे उत्तर के विषय में अन्य सब पक्षों को सूचित करना । 
उपसंहार 

संत्रि के सम्बन्ध में उपसंहार ((१०॥८ए५ ०४ ) शब्द का प्रयोग संधिवार्ता 
की समाप्ति तथा हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता हैं। 
अनुसमर्थन 

किसी राज्य के द्वारा किसी संधि को अंतिम तथा आधिकारिक रूप से 
स्वीकार कर लेने तथा प्रस्थापित करने के कार्य को अनुसमर्थन (२ ४४९७- 
7700 ) कहते हैं। इस जनतंत्रात्मक युग में संधि-विषयक अन्तिम अधिकार 
देश के चुने हुए विधानमंडल अर्थात्‌ संसद को ही प्राप्त हैं। इसलिए जब तक 
किसी राज्य की सम्बन्धित संस्था द्वारा किसी संधि का अनुसमर्थन नहीं कर 
दिया जाता तथ तक वह राज्य उससे बाध्य नहीं माना जाता । और जब संधि पर 
हस्ताक्षर करनेवाले सभी राज्यों द्वारा उसे अनुसर्माथ्त कर दिया जाता है तभी 
बह व्यावह्दारिक रूप में प्रवत्त समझी जाती है। 

संधि के अनुसमर्थन के विषय में या तो संधि में ही प्राववान (प्राविजन ) 
रहता हैं अथवा तद्विपयक संधिवार्ता में भाग लेनेवाले या उस पर हस्ताक्षर 
करनेवाले प्रतिनिधियों की पूर्ण शक्तियों में अनुसमर्थन की शर्ते रहती है अथवा 
फिर संधि के स्वरूप एवं परिस्थितियों से यह निष्कर्ष निकाल्‍छा जाता हैं कि 
अनुममर्थन अनिवार्य है या नहीं। 


परिशिप्ट 'ख 
विदेशों में भारतीय प्रेषण (॥॥॥४४७॥)' 


१--राजदूृतावास ( निम्नलिखित देशों में भारत के राजदूत नियुक्त हैं )-- 
(१) अफगानिस्तान 

अर्जेन्टाइना 

आयरलैड--प्रेपणाधिपति लंदन में रहते हैं। 

इन्डोनेशिया (हिन्द-एशिया) 

इटली 


५ 


उ५. # ५ 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

) ईथियोपिया 

) चीन 

) चेकोसलोवेकिया 
) जर्मनी--ओे बलिन स्थित मास्ती य तै नि प्रेधझ 3: भी अभिषपति हैं। 
) जापान 

) नीदरलेंड्स 

) नेपारू 

) पोर्ैंड--राजदूत मास्को में रहते हैं। 

) फ्रांस 
) बर्मा 
) ब्राजिल 
) 


बेलजियम' 


ञँं 
श्ध 


हुक 


न्थि 
+-+ 


१. भारतीय प्रेषणों में से कई राजदूतों या उच्चायुक्तों को या आयुक्तों को कई भय 
स्थानों के भमात्य आदि के रूप में भी कार्य करने का उत्तरदायित्व सौपा गया है | 
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(२०) मिस्र 
(२१) मैक्सिको--प्रेषणाधिपति वाशिगठन में रहते हैं। राजदूत के 
मेक्सिको से अनुपस्थित रहने पर प्रथम सचिव अंतरिम-कालीन 
कार्यदूत की तरह कार्य करता है। 
) टर्की 
) यूगोस्लाविया 
) संयक्‍त राज्य अमेरिका 
) स्थाम (थाईलैंड) 
६) स्विटज़रलेंड 
(२७) सोवियत रूस 


२--उच्चायोग (+या8॥ (०फ्राफ्रांडभं 05 ) 
(१) आस्ट्रेलिया 





(२) कनाडा 
(३) न्यूजीलैंड--प्रेषणाधिपति कैनवेरा में रहते हैं। 
(४) पाकिस्तान--दो दा-उतच्ग्गगा ढाका तथा छाहौर में रहते 


तथा सहायक उच्चायुक्त हैदराबाद और राजशाही में रहते हैं। 
(५) यूनाइटेड किगडम (इंग्लैंड, स्काटलेंड,वेल्स को मिलाकर जो संयुक्त 
राज्य बना है उसे यूनाइटेड किगडम कहते हैं) । 
(६) सीलोन (लंका) 
३--प्रणिध्याचास (7.22०४075) 
(१) '““, “- बने में रहते हैं। 
(२) चिली---अमात्य व्यूनस आयसे में रहते हैं। 
(३) जा-न--अमझात्य बगदाद में रहते हैं। 
(४) नार्वे--अमात्य पेरिस में रहते हैं। 
(५) फिलिपाइन्स 


१. भव मिस्र, सीरिया और यमन मिलकर संयुक्त अरव गणतंत्र बना है | 
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६) फिनलैठ--अमात्य स्टॉकहोम में रहते हैं। 
७) बल्गेरिया--अमात्य बेल्प्रेड में रहते हैं। 
८) डेनमार्क--अमात्य स्टॉकहोम में रहते है। 
रूमानिया--अमात्य बेल्ग्रेड में रहते हैं । 
लक्जेम्बगें---अमात्य बृसेल्स में रहते हैं। 
लेबनान--अमात्य काहिरा में रहते है। 


) 

०) 
१) 

२) लीविया--अमात्य काहिरा में रहते है । 

३) वेटिकन (५७०४४४८५॥ ) अमात्य बने में रहते हैं। 
४) सउदी अरब (जेंद्वा) 

५) सीरिया 

६) स्वीडन 

(१७) हंगरी--अमात्य मास्को में रहते ६ 
४--विद्येष प्रषण ($]0८ग (॥४४0॥8 ) 

(१) कम्बोडिया (कम्बोज) (२) बलिन, (३) भूटान, (४) संयुक्त 
राष्ट्र, (५) सिक्किम, (६) सूडान । 
७५--+आयोग ((००॥)॥78४07$ ] 

(१) अदन, (२) गोल्डकोस्ट, (३) ना: ॥."ा-ह ० के लिए प्रेपणा- 
धिपति अकरा में रहते हें, (४) फिजी, (५) ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका, (६) 
ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़ (मय ब्रिटिश गायना के), (७) मछाया, (८) भारिशस, 
(९) सेन्ट्रल अफ्रीकन फेडरेशन-जहाँ के लिए आयुक्त नैरोबी में रहते हैं। 
६--महावाणिज्य दुतावास तथा वाणिज्य वृतावास 

(१) सिकन्दरिया, (२) बेलजियन कांगो-महावाणिज्य दूत नैरोबी में 
रहते है, (३) कोपेनट्रेगन, (४) जेनेवा, (५) बसरा, (६) गोबा-यहां का 
भारतीय वाणिज्य दूतावास गोवा-स्वातंत्य प्रश्न पर भारत-पोतंगीज 
सम्बन्ध खराब हो जाने के कारण सन्‌ १९५५ में बन्द कार दिया गया, (७) 
मेशेद, (८) न्यूयाक, (९) रुआन्डा गृरस्दी-महाद्राणिज्य दूत नैरोबी में रहते 
हैं, (१०) सैगौत, (११) सैन फ्रांसिस्को, (१२) शंघाई, (१३) ल्हासा, 
(१४) मेदान (/(०१७॥) (१५) मस्कत, (१६) हनोई (वियतनाम), 


हा 


विदेदों में भारतीय प्रषण १६९ 


(१७) वियेनटियेन (लाओस), (१८) मेडागास्कर--प्रेषणाधिपति पोर्ट लुई 
में रहते हैं । 
७---उपवाणिज्य दूतावास 

(१) जलालाबाद (#गरनरतान) 

(२) कन्दहार (अफगानिस्तान) 

(३) जाहिदान (ईरान) 

(४) कोबे (जापान) 
८--अभिकरण (एजेंसी) 

(१) मलाया 
(२) ग्यान्टसी 
(३) गरटोक 
(४) यातुंग। 


परिशिष्ट 'ग 


७ शी. 


भारत मे वदेशिक प्रेषण 


१---राजदृतावास 
(१) श।गाग्शिान 
(२) अर्जेन्टाइना 
(३) इन्डोनेशिया (हिन्द-एशिया) 
(४) इटली 
(५) इराक 
(६) ईरान 
(७) ईथियोपिया 
(८) चीन 
(९) चेकोस्लोवेकिया 
(१०) जापान 
(११) नीदरलेंड्स 
(१२) नेपाल 
(१३) पोलैंड 
(१४) फ्रांस 

(१५) फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी 

(१६) बर्मा 

(१७) ब्राजिलक्ल 

(१८) बेलजियम 

(१९) मिस्र 

(२०) मंक्सिको 

(२१) वर्की 

(२२) यूगोस्लाविया 


भारत में बेदेशिक प्रेषण 


(२३) स्याम (थाईलेंड) 
(२४) संयुक्त राज्य अमेरिका 
(२५) सोवियत रूस 


२--उच्चायोग 


१७१ 


(१) आस्ट्रेलिया, (२) कनाडा, (३) पाकिस्तान, (४) यूनाइटेड किगडम, 


(५) सीलोन (लंका)। 


३--प्रणिध्यावास 


(१) आस्ट्रिया, (२) चिली, (३) जाडंन, (४) नावें, (५) पोतंगाल, 
(६) फिलिपाइन्स, (७) फिनलैंड, (८) डेनमार्क, (९) सऊदी अरब, 
(१०) स्वीडन, (११) सीरिया, (१२) स्विट्जरलैंड, (१३) हंगेरी, (१४) 
होली सी ([70|9 5०9) । 


४--भारत-स्थित वेदेशिक वाणिज्यदूतीय कार्यालय 


देश 
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बम्बई 
कलरूफत्ता 
बम्बई 
कलवात्ता 
कोचीन' 
मद्रास 
कलकत्ता 
बम्बई 
कलकत्ता 


पदस्थिति 
महावाणिज्य दूतावास 
बाणिज्य दूताबास 
महानाणिज्य दूताबास 
भाति कह अभिकरण 
महावाणिज्य' दृतावास 
मद्गाव्राणिज्य दूतावास 
गशावारि|&ग्य दूतावास 
महावाणिज्य दृतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य' दूतावास 
गशावाणिज्य दूतावास 
बाणिज्य' दूतावास 
दावाणिज्य दुतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
महाबाणिज्य दूतावास 
महावाणिश्य दूतावास 
उपवाणिज्य दूतावास 
बाणिज्य दताबास 
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पदस्थिति | 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दूतावास 
वाणिय्य दूतावास 


वाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्यिक अभिकरण 
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वाणि० दूतावास (रिक्त) 
वाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
4 7) 
वाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दूतावास 


गर गैंग 
महावाणिज्य दूतावास 
हावाणिज्य दूतावास 


१७४ 


» देश 
यूगोस्लाविया 
लवजेम्बगे 
साइबवीरिया 
बेनुजुएला 
सऊदी अरब 
सीरिया 


द्छ 


नर्स अिन न, नी . क्‍थी न. 
छू #त ी ती 
, 


(5 (&5 &छ 
जध्ण >> >> 


नस टी, अी्स अीशंे अधि,  ध2ट2ीज 
र 5 प्छ (5 
्‌ दर ०<्‌ 
+पदााकब्जी 
3, 
। 
पे 


(5 
>धए0 छा >> ७ 


है 


संयुक्त राज्य अमेरिका 


ही 


न अन्‍नयओ6 3 नि... टी?ह?ओो इज डी अज 5७ >>» 
श्ट 
कि बय 

बल अल कल ऑ2७9७जनी ऑि७णट अऑिण७लीटी अयजतटी क्‍डि७णनीीं जिओ नली 
बज्यहा 
कक 


राजनय 


स्थान 

बम्बई 

|! 
कलकत्ता 
कलकत्ता 
बम्बई 
बम्बई 
बम्बई 
कलकत्ता 
मद्रास 
बम्बई 
कलकत्ता 
को चीन 
मद्रारा 
बम्बई 
कलकत्ता 
मद्रारा 
बम्बई 
कलकत्ता 
मद्रास 
कलकत्ता 
कलकाता 
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पदस्थिति 
महावाणिज्य दूतावास 
उपवाणिज्य दूतावास 


' बाणिज्य दूताबास 


महाबाणित्स दृताबास 
गरावाण 4 दूतावास 
महाबाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दूतावास 
उपवाणिज्य दृतावास 
7? मी 
महावाणिज्य दूतावास 
वाणिज्य दूतावास 
बराणिज्यिक अभिकरण 
रैं 7 
गशाबाणिज्स दूतावास 
वाणिज्य दूताबास 
१ 
गह़ावाणिज्य दुतावास 
बॉणि|ण्य दुतावार 
|! ४ 
टोबाणिज्य दृताबाग 
वाणिज्य दूतावास 
महानाणिज्य दृतावास 
वाणिज्य दूतावास 


परिशिष्ट घ्‌* 


इस पुस्तक सें प्रयुक्त कुछ आवश्यक हिन्दी 
शब्दों के अंग्रेजी पर्याय 


अखंडता 

अग्रदूत 

अग्नत्व (पूर्ववत्तिता) 
अग्नेविचाय... 
अन्तर्राष्ट्रीय समागम 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिश्रुति 
अन्तर्राप्ट्रीय विधि 
अन्तःस्थ राज्य 

अन्तरिम कालीन कार्य-दृत 
अंतिम प्रतिज्ञा, अंतिमेत्थम्‌ 
अभिकारीय पत्र 

अधीन सचिव 

अनुभाग 

अधिसभा 

अधिकारपत्र (उपाधिपत्र) 
अधिराज्य' 

अन्तरनिमेय 
अनतिक्रमणीय 
अनतिक्रमणीयता 
अनुज्ञप्ति 

अनुदेश 

अनुसमर्थन 
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अनग्राही*« 
अनुशास्ति 
अनमभ्याक्रमण 
अनुबंधित 
अपहृत 
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हुक ० [व्ताभांगायों 7.0एछ भर्ता, 5. 09 (ाएएा 90000 
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अन्य 
याज्ञवत्क्य-स्मृति, संशोधित संस्करण--(भाषालटीका सहित) प० शुस्प्रसाद 
शास्त्री टीकाकार, पं० गिरिजाप्रसाद हिंदी (गंशीशक)--लंबंडफिशोर 
प्रेस, छब्बनूऊ (छठी बार १९३० ) 
मनुस्मृति--मणिप्रभा हिन्दी टीका सहित, टीकाकार--पं ० #रणोनिन्द शास्त्री, 
चौखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस (१९५३) ६० । 
शक्रनीति--पं० मिहिरचन्द्र की भाषा टीका सहित, श्री बेंकटेश्बर प्रेस, बम्बई 
सं० १९५२ । 
किरातार्जुनीय (भारविक्ृत ), सम्पादक श्री गौरीनाथ पाठक, शारदा पश्लिशिंग 
हाउस, वाराणसी द्वारा बि० २००३ में प्रकाशित । 
उत्कीर्ण लेखामजलि--सम्पादक श्री जयचन्द्र विद्या्लफार, प्रकाशक मास्टर 
खेलाड़ीलाल संख्कक्ल बुक डिपो, कलौड़ी गली--पास्म--लुसोन' 
संस्करण २००८ थि०। 
मुद्राराक्षत नाटक--विशाखदत्त कृत (भारतेन्दू हरिश्चर्द्र कृत हिन्दी गंस्करण ) 
राजतरंगिणी कृत (हिन्दी अनुवाद--पं० नन्द्रकिणोर देव शर्मा कृत, 
९७ चोर बागान, भारत मित्र प्रेस करूकत्ता, सं० १९५६) पृ० १६, 
पैरा १२०; पृ० ८९ पैरा २६०; पृ० १०७ पैरा ४४० । 
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महाभारत; 
रामसस्तिमानस ; 
कोप “+ ' 
ए/एंडाल'$ चि०छ नाछीशी जिलांणाआफए; 
(४७िप मिाएीशीनंएतंणाव'ए: 
श्री मोनियर धिष्वियम्स तथा श्री वी० एस० आप्टे के “आंग्ल-संस्क्ृत शब्द- 
कोप', श्री वी० पी० भिडे का “--: “-.. शब्दकोष”, डा० रघवीर का 
बहत आंग्छ हिन्दी कोप, तथा चतुवेदी द्वानिनाप्साद शर्मा का “शब्दार्थ 
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(()४४७ |) ०) 
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[७णप[धाएए चिलाएी ता डडाजायं #ीिशिए शिीएंडएफ, 
2.४४] ॥054. 


